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कॉर्पोरेट टैक्स
 का निर्धारण  


 यनूियन की मागं  
 कॉर्पोरेट टैक्स के नियमों में गहरे सधुार की क्यों जरूरत है  
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अंतरराष्ट्रीय टैक्स नियमों में गहरे सुधार की जरूरत है 
जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कॉर्पोरेट जगत और 
ज़्यादा अमीर लोग, सार्वजनिक सेवाओं को फंड करने के 
लिए अधिक-से-अधिक कर दें, जिन पर श्रमिक और उनके 
परिवार आश्रित हैं। यह मौजूदा वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा 
संपत्ति और ताकत के स्तर पर पैदा की गई भारी असमानता 
में भी कमी लाएगा। उस गोपनीयता को खत्म करना जरूरी 
है जिसके कारण सुपर-अमीर लोग अपना धन आसानी से 
टैक्स हैवंस में ठिकाने लगा लेते हैं। 


बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि 
हमारी सरकारें बहु-राष्ट्रीय कंपनियों और सुपर अमीरों की 
कितनी बड़ी रकम बचाने में उनका मदद कर रही हैं। 
जिनका इससे हित सधता है वे बहुत सारा पैसा हमें यह 
बताने में खर्च करते हैं कि ये बातें काफी पेचीदा हैं और उन्हें 
समझना आम लोगों के वश की बात नहीं। वे कहते हैं कि 
अमीर लोग हमेशा नियमों के बीच से अपन लिए रास्ता 
निकाल लेते हैं। दरअसल, जवाब पहले से ही मौजूद हैं।


दरअसल बात कुछ और नहीं बल्कि राजनतिक 
इच्छाशक्ति का अभाव है।  


परिचय 
जब भी हम अन्याय को सामने लाते हैं, लोगों से हमें भारी 
समर्थन मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं। समस्याओं को 
सामने लाने और जवाब तलाशने में मदद के लिए, वैश्विक 
यूनियन टैक्स जस्टिस आंदोलन के साथ काम करने के 
लिए प्रतिबद्ध है। 


इन संक्षिप्त टिप्पणियों में उन सुधारों की बात की गई है 
जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कारपोरेट टैक्स प्रणाली के लिए वैश्विक 
श्रम आंदोलन बेहद महत्वपूर्ण मानता है। साथ ही, इनमें 
ट्रेड यूनियनों के लिए उन माँगों की रूप-रेखा भी दी गई हैं 
जिन्हें वे इन समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी 
सरकारों के समक्ष स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सुधार के 
लिए रख सकते हैं।  


टेक्स जस्टिस के लिए अभियान चलाने के बारे में यदि 
आपका यूनियन और भी अधिक जानकारी चाहता है तो 
PSI में डेनियल बरतोस्सा और CICTAR में जेसन वार्ड से 
संपर्क  करें: 


daniel.bertossa@world-psi.org 
jason.ward@cictar.org


“हमारी सामाजिक ज़िम्मेदारी का पहला तत्व अपने उचित टैक्स का भुगतान करना होना 
चाहिए। लेकिन वैश्वीकरण ने इसकी बजाय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम-से-कम टैक्स भुगतान 
करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में मदद की है। इससे सरकारों को ठीक से काम करने के लिए 
जरूरी राजस्व के स्तर पर भारी नुकसान पहुंचा है”।


जोसेफ स्टिगलिट्ज़ 


नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री,  ICRICT कमिश्नर 
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प्रमुख माँगों का सारांश 


इन संक्षिप्त टिप्पणियों में कई राजनीतिक माँगों को शामिल किया गया है जिससे यूनियन के नेता और सदस्य, 
टैक्स संबंधी बहस में प्रभावी ढंग से भाग ले सकें । यहाँ अति महत्वपूर्ण 16 चुनिंदा माँगें दी जा रही हैं:


1.	बहुराष्ट्रीय कंपनी से एकल वैश्विक फर्म के रूप में टैक्स लिया जाए। टैक्स निर्धारण ऐसे सूत्र (फार्मूला) पर आधारित 
होना चाहिए जो कॉर्पोरेट मुनाफे में श्रमिकों के योगदान को उचित जगह देता हो (ब्रीफ 1 देखें)।


2.	टैक्स प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए सूत्र में इस्तेमाल किए गए कारकों के आधार पर कम-से-कम 25 प्रतिशत का 
न्यूनतम प्रभावी टैक्स दर अपनाया जाए (ब्रीफ 2 देखें)।


3.	कॉर्पोरेट के आय का टैक्स निर्धारित करने में हेडलाइन दरों में कटौती रोकी जाए और कम-से- कम 25 प्रतिशत की 
न्यूनतम प्रभावी टैक्स दर पर अन्य देशों के साथ सहमति बनाई जाए (ब्रीफ 2 देखें)। 


4.	टैक्स होलिडे, “पेटेंट बॉक्स” टैक्स ब्रेक, ऐसे टैक्स नियम जो वास्तव में टैक्स कटौती होते हैं, विशिष्ट इकाइयों पर कम 
टैक्स या टैक्स न लगाए जाने समेत सभी स्वैच्छिक टैक्स ब्रेक खत्म किए जाएँ और मुनाफे पर दिए जाने वाले टैक्स 
ब्रेक हटाए जाएँ (ब्रीफ 2 देखें)। 


5.	टैक्स ब्रेक ऐसे जरूरी मामलों में असल निवेश में राहत तक सीमित रखा जाए, जिनकी अधिकारियों द्वारा अच्छी तरह 
से छानबीन हुई हो और जिनकी विस्तृत रिपोर्टिंग लोगों के बीच की गई हो (ब्रीफ 2 देखें)। 


6.	द्विपक्षीय टैक्स संधियों की ध्यान से समीक्षा की जाए और उन अनुच्छेदों को हटाया जाए जो कॉर्पोरेट मुनाफे पर 
सरकारों द्वारा टैक्स लगाए जाने के हक को खत्म या कमजोर करने वाले हों (ब्रीफ 2 देखें)। 


7.	सुनिश्चित किया जाए कि टैक्स अधिकारी सरकार के सभी शाखाओं, एजेंसियों और संस्थाओं से स्वतंत्र तथा आर्थिक 
और राजनीतिक प्रभावों से भी मुक्त रहें (ब्रीफ 3 देखें)।


8.	सुनिश्चित किया जाए कि कर्मचारियों और आईटी बुनियादी ढांचे के लिहाज से टैक्स प्राधिकरण के पास पर्याप्त संसाधन 
हों तथा टैक्स नियमों व नीतियों को कड़ाई से लागू करने के लिए उनके पास अधिकार और जरूरी कानूनी माध्यम 
हों (ब्रीफ 3 देखें)। 


9.		यह सुनिश्चित करें कि टैक्स अधिकारियों के पास सुप्रशिक्षित, समुचित वेतन पाने वाले और उत्साही पेशेवर कर्मचारी 
हों। इसके साथ ही, काम की परिस्थियाँ भी अनुकूल हों ताकि वे मानव और श्रम-यूनियन अधिकारों का उपभोग कर 
सकें  (ब्रीफ 3 देखें)। 


10.	 व्हिसल ब्लोअर्स कि सुरक्षा के उद्देश्य से आईएलओ के तत्वावधान में अन्य सरकारों के साथ मिलकर संधिपत्र 
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प्रमुख माँगों का सारांश 


तैयार किया जाए, जो कॉर्पोरेट की गड़बड़ियों को सामने लाने वालों को जरूरत पड़ने पर पर्याप्त कानूनी और शारीरिक 
सुरक्षा प्रदान करेगा (ब्रीफ 3 देखें)। 


11.	 यह सुनिश्चित करें कि टैक्स प्राधिकरण के पास उसके अधिकार-क्षेत्र में पंजीकृत कंपनियों और ट्रस्टों तथा उनके 
लाभार्थी मालिकों का डेटाबेस बनाए रखने और नए और उनके सलाना वित्तीय खातों के रिकॉर्ड रखने का अधिकार हो 
(ब्रीफ 3 देखें)। 


12.	 टैक्स हैवन की तरफ वित्तीय प्रवाह को रोकने के लिए उच्च टैक्स तय करने, टैक्स हैवन से जुड़े साझेदारों को किए जाने 
वाले भुगतान पर टैक्स कटौती से इनकार करने और टैक्स हैवन का इस्तेमाल कर सार्वजनिक अनुबंधों की बोली लगाने 
से बचने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने जैसे उपाय किए जाएँ (ब्रीफ 4 देखें)।


13.	  सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सर्वोत्तम वैश्विक मानकों के अनुरूप देश-दर-देश रिपोर्ट प्रकाशित करने को जरूरी 
बना दिया जाए, जो खुले डेटा प्रारूप में हो और जिसका बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वैश्विक खातों के साथ मिलान किया गया 
हो (ब्रीफ 5 देखें)। 


14.	 ओईसीडी के सामान्य रिपोर्टिंग मानकों में सुधार के लिए सरकार अन्य सरकारों के साथ काम करें ताकि सभी इस 
पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देश अपने-आप एक-दूसरे से टैक्स जानकारी साझा करें। इसमें कम आय वाले देशों को 
पांच साल की छूट दी जाए (ब्रीफ 6 देखें)। 


15.	  किसी देश/क्षेत्र में छह महीने से कम अवधि तक निवास करने वाले को टैक्स रेसिडेंसी नहीं दिया जाए। इसके साथ 
ही, निवेश या धन के लिए किसी को रेसिडेंस अधिकार न बेचे जाएँ (ब्रीफ 6 देखें) 


16.	 उस देश या क्षेत्र में मौजूद कंपनियों, ट्रस्टों और फाउंडेशनों से अंतिम तौर पर मुनाफा पाने वालों का रजिस्टर बनाया 
जाए और उसे सार्वजनिक, अद्यतन, सत्यापित और लोगों के उपयोग के लिए खुला रखा जाए (ब्रीफ 7 देखें)। 
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समस्या :


पुरानी पड़ चुकी व्यवस्था के दुरुपयोग की ज्यादा संभावना 


दशकों से मजदूरी ठहरी हुई है, सार्वजनिक सेवाएं सिकुड़ गई हैं 
और असमानता बढ़ी है। कामगार यह समझने की कोशिश 
कर रहे हैं कि वैश्वीकरण की समृद्धि से वे क्यों वंचित रह गए! 
हाल में हुए कुछ लीकों और घोटालों से जब यह पता चला कि 
कई बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उचित टैक्स नहीं चुका रही हैं (अक्सर 
सरकारों की मदद से), तब इस पहेली को समझने में मदद 
मिली। 


कॉर्पोरेशनों ने सैकड़ों अरब डॉलर टैक्स हैवन में जमा कर रखा 
है। इसके साथ ही, सरकारों के बीच कॉर्पोरेशनों को टैक्स कटौती 
और छूट देने की होड़ मची हुई है। इससे निजी कंपनियों का 
मुनाफा बढ़ता है और स्कू ल, स्वास्थ्य, सार्वजनिक आवास और 
परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं को पूरा करने के लिए जरूरी 
राजस्व कम होती है। इसकी भरपाई के लिए कामगारों और 
उपभोक्ताओं से अधिक टैक्स वसूला जाता है। यह एक प्रकार से 
कामगारों और गरीबों की जेबों से रकम निकाल कर उसे 
कॉर्पोरेशनों की तिजोरी में जमा करना है। 


जब किसी देश में स्थित कोई कॉर्पोरेशन दूसरे देश में अपना 
कारोबार करता है, तब सवाल यह खड़ा होता है कि उसे होने 
वाले मुनाफे पर टैक्स कहाँ लगाया जाना चाहिए? पिछली 
शताब्दी में सरकारों के बीच तथकथित “आर्म्स लेंथ सिद्धांत” के 
अनुसार चलने पर सहमति सहमति बनी, जिसके तहत 
कॉर्पोरेशन के विभिन्न हिस्सों को एक खुले बाजार में कारोबार 
कर रही स्वतंत्र संस्थाएं माना जाता है। 


वह समाधान तब की दुनिया के हिसाब से सूझा था जब वह अभी 
की तरह जटिल नहीं थी। इसके साथ ही, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने 
एकाउंट के स्तर पर चालाकी कर, अपने व्यवसाय वाले देश के 
मुनाफे को टैक्स हैवन में जमा करने के तरीके द्वारा आर्म्स लेंथ 
सिद्धांत का दुरुपयोग करना भी सीख लिया है। ये तिकड़म 
कानून के दायरे में रहने के लिए किए जाते हैं और उनके बचाव 
के लिए कारपोरेट एकाउंटेंट और वकीलों की फौज तैयार रहती 
है। दूर स्थित टैक्स प्राधिकरण को अक्सर उनका मुक़ाबला 
करने में कठिनाई होती है। 


बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खातों के विवरण से समस्या के सबूतों 
का पता लगाना आसान है।


इसकी सहायक कंपनियाँ आमतौर पर नीदरलैंड्स या 
लक्जमबर्ग, कैरिबियाई या इंगलिश चैनल के छोटे द्वीपों या 
अमेरिकी राज्य डेला-वेयर में होंगी। ज्यादातर महज कागज पर 
मौजूद इन सहायक कंपनियों में न के बराबर कर्मचारी होते हैं। 
उनका उद्देश्य कहीं अन्यत्र अर्जित किए गए मुनाफे को यहाँ 
ठिकाने लगाना रहता है। उसके बाद उन्हें बहुत कम या कोई 
टैक्स नहीं देना पड़ता। आईएमएफ के शोधकर्ताओं के अनुसार 
यह प्रवृत्ति इतना आम है कि दुनिया के 40 प्रतिशत विदेशी 
निवेश वास्तव में ‘फें टम (आभासी)’ निवेश हैं, जिन्हें किसी 
टैक्स हैवन के माध्यम से एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है।


ऐसा अनुमान है कि इस तरह सार्वजनिक राजस्व को सालाना 
कुल 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान होता है। 
उच्च आय वाले देशों की तुलना में विकासशील देश कॉर्पोरेट 
टैक्स पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर करते हैं। इसलिए वे ज्यादा 
जोखिम में हैं। यूएस-टेक जैसी डिजिटल युग की दिग्गज 
कंपनियों के आगमन, जो बहुत कम या बिना किसी भौतिक 
उपस्थिति के कई देशों में व्यापार करते हैं और इसलिए टैक्स 
देने से बच निकलते हैं, ने मौजूदा टैक्स प्रणाली की खामियों 
को उनकी अंतिम परिणति पर ला दिया है। 


ब्रीफ 1 : कॉर्पोरेट टैक्स व्यवस्था में गहरे सुधार
 की जरूरत क्यों है 
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जड़ तक पहुँचना


एक बड़ी और जुड़ी समस्या यह है कि सरकारें अंतरराष्ट्रीय पूंजी को खींचने 
के लिए टैक्स की दरों कटौती या टैक्स ब्रेक जैसे ऑफर देकर आपस में 
प्रतिस्पर्धा करती हैं। जब भी कोई देश या क्षेत्र विदेशी निवेशकों को टैक्स में 
छूट प्रदान करता है, तो इसका फायदा उठाने के लिए कुछ कॉर्पोरेशन कहीं 
और का मुनाफा वहाँ ले आने की कोशिश करते हैं। इसका नतीजा और कुछ 
नहीं बल्कि एक तरह से बेतुका होता है जिसमें सभी देशों को राजस्व का 
नुकसान उठाना पड़ता है और न तो निवेश बढ़ते हैं और न ही नौकरियाँ। 


श्रम अधिकारों, वेतन और काम की शर्तों के मामलों में श्रमिकों के हितों को 
“निम्न से निम्नतर करने की होड़” के पीछे भी यही तर्क  काम करता है। 
निवेश को आकर ष्ित करने के लिए सरकारें जिस तरह शर्तों में ढील देने की 
तत्परता दिखलाती हैं, उससे कॉर्पोरेशनों को उनके बीच स्पर्धा करवाने और 
अपन लिए सबसे बेहतर विकल्प चुनन का सुअवसर मिलता है। इससे 
सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुंचता है। 


कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और मुनाफे की अन्यत्र जमाखोरी 1980 के दशक 
से हुए नीतिगत बदलाव का हिस्सा है, जिसमें श्रम की कीमत पर पूंजी के 
प्रति आर्थिक नरमी बरता जाना शुरू हुआ। जब मुनाफे को दूसरे देश में 
स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो कंपनी दावा कर सकती है कि सामूहिक 
तौर पर वेतन बढ़ान या या नई नौकरियाँ पैदा करने के लिए निवेश हेतु 
उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। टैक्स हैवंस में कंपनियों की जो पहेलीनुमा 
व्यवस्था कॉर्पोरेशनों को टैक्स से बचने में मदद करती है, वही उन्हें श्रमिकों 
और उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व से भी बचाती है। निजी धन का पता 
लगाने या उस तक पहुँच को कठिनबनाकर टैक्स हैवंस अधिकारियों के 
कर्मचारियों पर दबिश को बढ़ावा देने का काम करते हैं। 


अब तक हुई प्रगति  


कॉर्पोरेट टैक्स बचाव ने शीत युद्ध के अंत 
और 2007 में शुरू हुए वित्तीय संकट के 
बीच नवउदावाद के high noon में जोर 
पकड़ा। हालाँकि कई देशों में टैक्स हैवन 
विरोधी नियम हैं, लेकिन समस्या पर 
लगाम लगाने के प्रयास बड़े पैमाने पर 
अप्रभावी रहे। इसमें निवेश आकर ष्ित करने 
के खातिर सरकारों का टैक्स-बचाव के प्रति 
नरम रुख अपनाने का भी कम बड़ा 
योगदान नहीं रहा। 


कुछ देशों में टैक्स स्पर्धा बहुत बुरी हो गई 
है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में राष्ट्रपति 
ट्रम्प ने अमरीकी कोरपोरेशनों के विदेशों 
में टैक्स बचाव रोकने के लिए सुधार किए 
हैं, लेकिन साथ ही, उन्होंने अमेरिकी 
कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 35 प्रतिशत से 
घटाकर 21 कर दिया है। यह अमेरिकी 
सार्वजनिक वित्त में एक बड़ी सुराख पैदा 
कर रहा है। कामगारों और उनके परिवारों 
को आने वाले कई वर्षों तक इसका 
खामियाजा उठाना पड़ेगा। 


वित्तीय संकट के बाद से नागरिक समाज 
समूहों और ट्रेड यूनियनों के सार्वजनिक 
गुस्से और प्रदर्शन ने सरकारों को 
धीरे-धीरे यह जतला दिया कि यथास्थिति 
अब और नहीं चलने वाला। हालाँकि कई 
सरकारें अभी भी टैक्स बचाव के खिलाफ 
उपाय करने और टैक्स दरों में कटौती या 
नए टैक्स ब्रेक की पेशकश – एक साथ इन 
दोनों ही रस्तों पर चलने में लगी गुई हैं। 


आईएमएफ का अनुमान है कि टैक्स बचाव से सालाना


 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान होता है 
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•	 जब कॉर्पोरेट अपन मुनाफे पर कम टैक्स चुकाते हैं तब कामगारों और अन्य नागरिकों को 
अधिक भुगतान करना पड़ता है, ताकि स्कू ल और हॉस्पिटल जैसी सार्वजनिक सेवाएँ 
जारी रहें। 


•	 	टैक्स की कम दर से अमीर और अमीर होते हैं, कारण उन्हीं के पास कॉर्पोरेटों के 
सर्वाधिक शेयर होते हैं। उनकी समाज में ताकत बढ़ती है, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता 
है। 


•	 	यथास्थिति का बरकरार रहना यह जाहिर करता है कि कॉर्पोरेट लॉबी का सरकारों पर 
कितना नियंत्रण है और वह भी श्रम और व्यापक सार्वजनिक हितों की कीमत पर। 


•	 	टैक्स हैवन कॉर्पोरेशनों को अपना मुनाफा कहीं अन्यत्र ठिकाने लगाने का मौका देते हैं। 
इससे उनका जहाँ कारोबार होता है वहाँ के कामगारों की मजदूरी या वेतन न बढ़ाने के 
लिए उनके पास धनाभाव का बहाना मिल जाता है। 


कॉर्पोरेट टैक्स में सुधार कामगारों के लिए क्यों
 मायने रखता है:
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स्रोत : गैब्रियल जुकामैन, द हिडेन वेल्थ ऑफ नैशंस, 2015


1990 के बाद से अमेरिकी कॉर्पोरेशनों द्वारा चुकाए जाने वाले टैक्स में


 एक तिहाई गिरावट आई है 


ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) ने 2013 में 
इनमें से कुछ समस्याओं से निपटने का प्रयास किया। ऐसा 
लगता है कि इसकी बेप्स (बेस एरोशन और प्रॉफिट शिफ्टिंग) 
परियोजना, जो 2016 में समाप्त हो गई, ने टैक्स अधिकारियों 
को कम टैक्स देने वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ कठोरता से 
पेश आने को उन्मुख किया। हालाँकि बेप्स समस्या की जड़ तक 
नहीं पहुंचा, जो कि आर्म्स लेंथ सिद्धांत और कॉर्पोरेट मुनाफे पर 
कम या टैक्स न दिए जाने जैसे अवसर हैं। 


इसकी बजाय बेप्स ने यथास्थिति के ऊपर दिशानिर्देशों के 
सैकड़ों पृष्ठ और जोड़ दिए। नतीजतन विभिन्न देशों ने विशाल 
अमेरिकी टेक कंपनियों जैसी डिजिटल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 
ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत स्तर पर टैक्स सुधार करना शुरू 
कर दिया। ऐसे टैक्स से राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन 
वे अंतरराष्ट्रीय टैक्स-व्यवस्था की अंतर्निहि त समस्याओं को हल 
किए बिना उनकी अव्यवहारिक जटिलता को और बढ़ा देते हैं। 


हालाँकि उन्होंन अमेरिका और अन्य प्रमुख सरकारों को इस 
बात पर सहमत कर लिया कि अंतर्राष्ट्रीय टैक्स-व्यवस्था में बड़े 
बदलाव की जरूरत है। 


2019 तक, ओईसीडी नई वार्ताओं की मेजबानी कर रहा था (कुछ 
ने इसे “बेप्स 2.0” कहा है), जिसने अंतत: इन मूलभूत समस्याओं 
को स्वीकार किया है। सालों बाद पहली बार इस तरह की राय 
बन पाई है कि गहरे बदलाव लाना संभव है। हालाँकि ओईसीडी 
की मुख्य भूमिका समस्याप्रद है। कारण यह वैश्विक स्तर की 
प्रतिनिधि संस्था न होकर अमीर देशों का एक क्लब है। इनमें से 
हरेक अपने राष्ट्रीय हितों और अपनी कंपनियों के पक्ष में नियमों 
को बदलने का प्रयास करता है। इसके साथ बड़ा जोखिम यह भी 
है कि समाधान और कुछ नहीं बल्कि ओईसीडी के सर्वाधिक 
ताकतवर सदस्यों के बीच एक कमजोर और अल्पकालिक 
समझौता-भर होगा।
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क्या होना चाहिए 


1.	बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अलग-अलग और एक-दूसरे से स्वतंत्र कंपनियों का समूह मानते हुए उनमें 
से हरेक पर टैक्स लगाने की बजाय उन्हें एक वैश्विक इकाई माना जाना चाहिए और उन पर 
तदनुसार टैक्स लगाया जाना चाहिए। (ब्रीफ 1 देखें: बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एकल वैश्विक फर्म 
मानते हुए उन पर टैक्स लगाना)।


2.	सरकारों को हानिकारक टैक्स ब्रेक पर रोक लगाने के साथ-साथ टैक्स दरों को कम करना भी बंद 
कर देना चाहिए, ताकि सभी कॉर्पोरेशनों से समाज को उनके उचित योगदान के लिए पर्याप्त टैक्स 
लिया जा सके (ब्रीफ 2 देखें: टैक्स प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाना)


3.	कॉर्पोरेट टैक्स बचाव और सुपर-अमीरों द्वारा विदेशों में धन छिपाए जाने पर रोक लगाने के लिए 
टैक्स प्राधिकरण के पास संसाधन, राजनीतिक समर्थन और सूचना होना जरूरी है।  (ब्रीफ 3 देखें: 
टैक्स प्राधिकरण को मजबूत करना और ब्रीफ 6: सूचनाओं का स्वत: आदान-प्रदान)।


4.	बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सुपर-अमीरों द्वारा टैक्स हैवेन के उपयोग को रोकने के लिए सरकारों को 
कड़े उपाय करने चाहिए (ब्रीफ 4 देखें: टैक्स हैवन पर अंकुश लगाना)। 


5.	अंतर्राष्ट्रीय टैक्सिंग को सार्वजनिक निगरानी के लिए अधिक खुला होना चाहिए ताकि कॉर्पोरेट 
टैक्स-बचाव और टैक्स हैवन के लिए भ्रष्टाचार आदि करने से डरें (ब्रीफ 5 देखें: सार्वजनिक 
कॉर्पोरेशनों लिए देश-दर-देश रिपोर्टिंग; ब्रीफ 7, कंपनियों से मुनाफा पाने वाले मालिकों को 
सार्वजनिक करना)। 
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वैश्विक टैक्स समस्याओं को दूर करने के लिए 


वैश्विक गवर्नेंस क्यों 


इन ब्रीफिं ग में रेखांकित की गई कुछ समस्याओं को सरकार 
राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर संबोधित कर सकती है, लेकिन 
व्यापक और निष्पक्ष समाधानों का वैश्विक होना जरूरी है। 
इसके लिए एक वैश्विक टैक्स प्रशासन होना चाहिए। 


अंतर्राष्ट्रीय टैक्सिंग की दुनिया में ओईसीडी नियम बनाने वाली 
प्रमुख संस्था है, जो वर्तमान में 36 देशों का एक समूह है। इसने 
टैक्स नियमों पर बातचीत करने और प्रचार-प्रसार करने की 
ज़िम्मेदारी अपन ऊपर ली है। यह अत्यधिक प्रभावी है और 
कभी-कभी तो इन्हें कुछ देशों के घरेलू कानूनों में शामिल कर 
लिया जाता है। 


यह भूमिका बहुत विवादास्पद है क्योंकि ओईसीडी पर अमीर 
देशों की सरकारों का बोलबाला है। इनमें से ज़्यादातर पश्चिमी 
देश हैं। विकासशील देशों की तुलना में खुद अपने सरोकारों 
को तवज्जो देने का उनका इतिहास रहा है। उदाहरण के लिए, 
ओईसीडी कई वर्षों तक  कंपनी के निवेश वाले देशों और उनके 
मूल देशों के बीच विद्यमान टैक्स असंतुलन को संबोधित करने 
से मना करता रहा। इससे विकासशील देशों के अधिकार 
सीमित किए जाते रहे और कॉर्पोरेशनों को टैक्स हैवंस के 
उपयोग का प्रोत्साहन मिलता रहा। 


ओईसीडी को अपनी इस भूमिका के निर्वाह की अनुमति या 
निर्देश अंतराष्ट्रीय नियमों पर आधारित संयुक्त राष्ट्र जैसे किसी 
वैश्विक संगठन से नहीं मिली है। इसे उन 20 देशों की अनुमति 
प्राप्त है जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। 
लगभग 200 अन्य देशों को इससे बाहर रखा गया है। 


ये मांगें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए, अन्य सभी 
सुधार मजबूत और स्वतंत्र टैक्स प्राधिकरण पर निर्भर करते 
हैं। जिनकी जरूरी सूचनाओं तक पहुँच आसान हो। देश-दर-
देश सार्वजनिक रिपोर्टिंग भी जरूरी है, इससे पत्रकार, 
कार्यकर्ता और अन्य नागरिक यह जान सकें गे कि बहुराष्ट्रीय 
कंपनियाँ अपन मुनाफे को कब टैक्स हैवन में ले जा रही हैं। 
इस जानकारी के आधार पर वे कंपनियों और सरकारों पर 
इसे रोकने का दबाव बना सकते हैं। कॉर्पोरेशनों के टैक्स 
विवरणों की बेहतर सार्वजनिक रिपोर्टिंग के बिना यह जानन 
का कोई तरीका नहीं है कि अन्य सुधार काम कर रहे हैं अथवा 
नहीं।


बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एक फर्म मानते हुए उन पर टैक्स 
लगाने या टैक्स प्रतिस्पर्धा को रोकने जैसे सुधारों के लिए 
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का होना जरूरी है। इसके लिए ओईसीडी 
से ज्यादा लोकतांत्रिक और समावेशी कोई वैश्विक संस्था होनी 
चाहिए। इस तरह की संस्था का उचित मंच संयुक्त राष्ट्र हो 
सकता है। चूँकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बहुपक्षीय 
समाधानों पर जल्द ही सहमति बन जाए, इसलिए सरकारों, 
या सरकारों के समूह को अपने स्तर पर अन्य उपाय/समाधान 
अपनाना चाहिए। क्योंकि यदि कुछ सरकारें इस तरह का पहल 
करती हैं, तो इससे अन्य सरकारें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गहरे 
बदलावों के लिए प्रेरित हो सकती हैं। जैसा कि कुछ देशों में 
डिजिटल राजस्व टैक्स की शुरुआत से ओईसीडी पर व्यापक 
बहस की छिड़ने के मामले में पाया गया। 


कॉर्पोरेट मुनाफे की टेक्सिं ग में सालों के अन्याय के बाद अब 
गहरे सुधार के अवसर सामने हैं। ट्रेड यूनियनें यह मांग करने 
में कें द्रीय भूमिका निभा सकती हैं और उन्हे ऐसा करना भी 
चाहिए कि सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, कामगारों और समाज 
की भलाई के लिए अपन मुनाफे पर उचित टैक्स चुकाएँ। 
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इस तरह की आलोचनाओं के जवाब में ओईसीडी ने एक समावेशी मंच बनाया है जिसमें गैर-ओईसीडी देशों की सरकारें 
टैक्स-सुधार का प्रस्ताव पेश कर सकती हैं और अपना पक्ष रख सकती हैं। यह मंच अभी हाल में ही बना है। ऐसे में यह देखा 
जाना बाकी है कि गैर-ओईसीडी देश वास्तव में कितना प्रभाव डाल सकते हैं। ओईसीडी की “बेप्स 2.0” सुधार परियोजना, 
जो कि 2020 में समाप्त होने जा रहा है, इतने कठोर टाइम टेबुल के साथ काम कर रही है कि छोटे और गरीब देशों का बड़े 
देशों के बीच छिप समझौतों के समक्ष गौण पड़ जाने का बड़ा जोखिम है। 


अंतर्राष्ट्रीय टैक्स मानदंडों को निर्धारित करने के लिए एक एक सभा/सम्मेलन की जरूरत है, जो एक वैश्विक संस्था द्वारा 
संचालित और समवेशी हो तथा जिसमें सभी देशों की एक-समान भागीदारी हो। इस तरह की किसी संस्था के लिए सबसे 
ऊचित जगह संयुक्त राष्ट्र हो सकता है। अभी फिलहाल इसके पास एक छोटी सी तकनीकी समिति है जिसे ओईसीडी के 
सदस्य देशों ने जानबूझकर किनारे कर रखा है। वे ओईसीडी के नेतृत्व के पक्षधर हैं, जिस पर उनका बहुत अधिक प्रभाव है।


यह जरूरी नहीं कि ऐसी कोई वैश्विक टैक्स सभा और संस्था अंतरराष्ट्रीय टैक्स-व्यवस्था की सभी समस्याओं का जादुई 
तरीके से हल कर देंगे। कारण विभिन्न देशों के अलग-अलग और कभी-कभी तो परस्पर-विरोधी हित दांव पर लगे होते हैं। 
लेकिन इस तरह की संस्था ओईसीडी से अधिक जायज होगी और छोटे तथा कम शक्तिशाली देशों को भी निर्णय लेने का 
बेहतर मौका प्रदान करेगी।


सीआईसीटीएआर : वैश्विक टैक्स रिसर्च का अगुआ


टैक्स मामलों को समझने और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए कोरपोरेशन भारी निवेश कर सकते हैं, लेकिन  ट्रेड 
यूनियन, नागरिक समाज, श्रमिक और समुदाय प्राय: ऐसा नहीं कर सकते। यही कारण है कि यूनियनों, गैर-सरकारी 
संगठनों और जनहित समूहों के गठजोड़ ने कॉर्पोरेट टैक्स नीतियों और व्यवहारों के व्यावहारिक प्रभावों की जानकारी 
प्रदान करने के लिए सीआईसीटीएआर (सेंटर फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेट टैक्स अकाउंटेबिलिटी एंड रिसर्च) नामक एक 
कें द्रीकृत वैश्विक संसाधन कें द्र का गठन किया।


यह कें द्र यूनियनों और अभियान-प्रदर्शन करने वाले संगठनों को उन कोरपोरेशनों के टैक्स व्यवहार समझने में मदद 
करता हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। सीआईसीटीएआर के रिसर्च का का उपयोग मुख्य-धारा की मीडिया को संलिप्त करने, 
वेतन-वृद्धि के दावों का समर्थन करने और टैक्स मामलों पर राजनेताओं को पक्ष में आने के लिए किया गया है। 
सीआईसीटीएआर के काम ने दुनिया भर में चोरी के सैकड़ों-लाखों डॉलर टैक्स को सामने लाया है, दर्जनों खबरों को 
स्पार्क  किया है, आउटसोर्सिंग पर ऑस्ट्रेलियाई सीनेट की जांच को अस्वीकार किया है और 700 दिनों के सामूहिक 
सौदेबाजी विवाद को समाप्त करने में मदद की है।


यदि आपको लगता है कि आपके कॉर्पोरेट अभियान टैक्स की दृष्टि से फायदा मिल सकता है या आपके टैक्स अभियान को 
कॉर्पोरेट उदाहरणों की आवश्यकता है, तो संपर्क  करें: jason.ward@cictar.org
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द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेड यूनियन राइट्स (IC-
TUR) – जर्नल 


क्या आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं कि टैक्स श्रमिकों 
को कैसे प्रभावित करता है?  2018 में पीएसआई ने टैक्स जस्टिस फॉर 
वर्कर्स (कामगारों के लिए टैक्स जस्टिस) विषय को केंद्र में रखते 
हुए ICTUR जर्नल का अतिथि-संपादन किया।


जर्नल के इस विशेषांक में यह बताया गया है कामगारों के लिए टैक्स 
क्यों मायने रखता है। इसके लिए इसमें दुनिया भर से ऐसे कई मिसाल 
पेश किए गए हैं जिनसे यह पता चलता है कि यूनियनों ने कैसे उचित 
मजदूरी और कामगारों के अधिकारों को टैक्स जस्टिस की लड़ाई से 
जोड़ा है।


इस विशेषांक को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें : psishort.link/ictur


और अधिक जानकारी 


अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट टैक्स व्यवस्था में सुधार के लिए 


स्वतंत्र आयोग (ICRICT)


टकै्स नीति सभी को प्रभावित करती है। लेकिन इससे संबंधित महत्वपूर्ण 
बहसों से कामगारों और नागरिकों को अक्सर बाहर रखा जाता है। 
नतीजतन बड़े कॉर्पोरेशनों, बड़ी लेखा-फर्मों और टकै्स वकीलों को अपने 
हितों को ध्यान में रखते हुए नियम बनाने की खुली छूट मिल जाती है। 


कॉरपोरेशनों द्वारा किए जाने वाले टकै्स बचाव पर व्यापक गुस्से को 
देखते हुए, ICRICT अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त अर्थशास्त्रियों, 
अकादमिकों और राजनेताओं को एक साथ लाता है, ताकि वैश्विक टकै्स 
नियमों को कॉर्पोरेट की बजाय जन-हित में fix करने के लिए विश्वसनीय 
विकल्प प्रदान किए जा सकें । संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव जोज़े एंटोनियो 
ओकाम्पो की अध्यक्षता वाले इस आयोग के आयुक्तों में थॉमस पिकेटी, 
जयति घोष और नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ 
शामिल हैं।


पीएसआई को ICRICT का संस्थापक सदस्य होने पर गर्व है। यदि आप 
टकै्स नियमों की गड़बड़ी को ठीक करने के बारे में और अधिक जानना 
चाहते हैं, तो उनकी वेबसाइट पर जाएँ: www.icrict.com.	
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और अधिक जानकारी 


टैक्स जस्टिस नेटवर्क


टैक्स जस्टिस नेटवर्क  (TJN) एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क  है। यह 
अंतरराष्ट्रीय टैक्स और वित्तीय विनियमन के क्षेत्र में अनुसंधान, 
विश्लेषण और एडवोकेसी का काम करता है, जिसमें टैक्स हैवंस की 
भूमिका भी शामिल है। उनकी वेबसाइट पर नागरिक समाज के उपयोग 
के लिए नियमित तौर पर नए शोधों की जानकारी और टैक्स जस्टिस से 
जुड़े संघर्षों की खबरें दी जाती हैं। 


वेबसाइट :  www.taxjustice.net


टैक्स जस्टिस के लिए वैश्विक गठबंधन 


GATJ नागरिक समाज समूहों और ट्रेड यूनियनों 
का एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन है, जो राष्ट्रीय और 
वैश्विक टैक्स प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, 
लोकतांत्रिक ज़िम्मेदारी और धन के पुनर्वितरण 
के अभियान में एकजुट हैं।


वेबसाइट :  www.globaltaxjustice.org
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पब्लिक सर्विसेज इंटरनेशनल एक वैश्विक ट्रेड यूनियन संघ है। यह 154 देशों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में 
काम कर रहे तकरीबन 30 मिलियन महिलाओं और पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। पीएसआई मानवाधिकार और 
सामाजिक न्याय का हिमायती है। यह गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के सर्वसुलभ किए जाने को बढ़वा देता है। पीएसई 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अनुसार तथा श्रम, नागरिक समाज और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है।


इसके  प्रकाशन में मदद करने के लिए हम फ़्रे डरिक एबर्ट स्टीफ़्टुं ग के प्रति 
आभार व्यक्त करते हैं  : 
WWW.FESDC.ORG
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कॉर्पोरेट टैक्स 
का निर ध्ारण   


 यूनियन की मांग | एकल टैक्स  
 बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एक वैश्विक फर्म मानते हुए उनकी टैक्सिं ग 
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कॉ र्पोरेट टैक्सिं ग के साथ जुड़ी कई 
समस्याओं की जड़ यह है कि 
बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन पर कर लगाते 


वक्त उसे एक वैश्विक इकाई न मानकर, एक –
दूसरे के साथ व्यापार करती सहायक कंपनियों 
का समूह माना जाता है। मानो वे अलग-अलग 
कंपनी हों। जबकि हकीकत यह है कोई भी इसमें 
विश्वास नहीं करता कि वे एक-दूसरे स्वतंत्र होकर 
काम कर सकती हैं। इसकी वजह करीब सौ साल 
पहले हुई  गुप्त अंतरराष्ट्रीय बहस है, जब बहुराष्ट्रीय 
कंपनियाँ अभी की तुलना में छोटी और कम 
संख्या में थीं।


समस्या : बहुराष्ट्रीय कंपनियों का 
विभाजित टैक्स प्रणाली का खेल 


ऐसा अनुमान है कि वैश्विक व्यापार का एक तिहाई 
से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों में होता है। कॉर्पोरेटों 
से “आर्म्स लेंथ प्रिं सिपल” के आधार पर टैक्स 
वसूल किया जाता है। इस सिद्धांत के लिए यह 
जरूरी है कि इन कंपनियों के बीच होने वाले 
कारोबार को इस तरह देखा जाए मानो वह खुले 
बाजार में अलग-अलग कंपनियों के बीच हो रहा 
हो।      


ट्रेड यूनियनों को अपनी सरकारों से मांग 
करनी चाहिए कि: 


•	 वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उनके वैश्विक मुनाफे के 
आधार पर टैक्स वसूल करना शुरू करें 


•	 अन्य देशों की सरकरों के साथ मिलकर 
फोरमूलरी एपोर्शनमेंट - पहले स्थानीय और 
उसके बाद वैश्विक मानकों - के तहत काम करें


प्रमुख विंदु :


एकल टैक्स 


बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एक 
वैश्विक फर्म मानते हुए उनकी 


टैक्सिं ग
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वास्तव में, आर्म्स लेंथ सिद्धांत बेतुका है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का 
अपनी सहायक कंपनियों पर कड़ा नियंत्रण होता है, जो खुले बाजार 
में कभी नहीं होता। आजकल कई लेन-देन में सॉफ्टवेयर या ब्रांड 
जैसी अमूर्त संपत्ति शामिल होती हैं, जिनका मूल्य ताया करना वैसे 
भी बहुत मुश्किल है। नतीजतन बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने आंतरिक 
लेनदेन में हेर-फेर कर सकती हैं ताकि मुनाफा टकै्स हैवन में 
जाकर जमा हो न कि उन देशों में, जहाँ वे वास्तव में व्यापार करती 
हैं।


बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विदेशी टकै्स हैवन या विदेशी पूँजी पर कम-
टकै्स की पेशकश करने वाले देशों में पूंजी या बौद्धिक संपदा जमा 
कर भारी मुनाफा स्थानांतरित करती हैं। फिर, वे इन परिसंपत्तियों 
का उपयोग करने के लिए अपनी सहायक कंपनियों से शुल्क 
वसूलती हैं। टकै्स-बिल कर करने के लिए सहायक कंपनियाँ अपने 
मुनाफे से इस लागत को निकाल लेती हैं और इस तरह, अंतत: 
रकम टकै्स हैवन में जाकर जमा हो जाती है। ये तरीके इतनी en-
demic हैं कि टकै्स हैवन कई कॉर्पोरेशनों की वैश्विक संरचनाओं में 
रच-बस गई हैं।


आर्म्स लेंथ सिद्धांत की कल्पना को वास्तविकता से मेल खाता 
दिखलाने के लिए जहाँ हजारों पृष्ठों में नियम और दिशानिर्देश 
लिखे जाते रहे हैं, वहीं उच्च वेतन पाने वाले टकै्स विशेषज्ञों की टीम 
कॉर्पोरेशनों को इस सिद्धांत को लांघने और टकै्स बचाने की तरकीबें 
बताते रहे हैं। अब तो डिजिटल दिग्गजों – नाम मात्र का टकै्स देकर 
साइबरस्पेस में उत्पाद बनाना और बेचना - के बढ़ते प्रभुत्व ने इसे 
और भी स्पष्ट कर दिया है कि आर्म्स लेंथ सिद्धांत काम का नहीं रहा। 


अब तक की प्रगति 


बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ टैक्स हैवन्स (जहाँ उनके बहुत कम या कोई वास्तविक 
व्यवसाय न हों) में आसानी से मुनाफा जमा न कर सकें , इस उद्देश्य से 
ओईसीडी (ऑरगेनाईजेशन फॉर इकोनोमिक कोपरेशन एंड डेवलपमेंट) 
के नेतृत्व में 2013 और 2016 के बीच किए कुछ सुधारात्मक उपाय किए 
गए। इन सुधारों का नामकरण बेस इरोशन और प्रॉफिट शिफ्टिंग (बेप्स) 
– टैक्स बचाव के लिए प्रयुक्त तकनीकी पदावली – किया गया। हो सकता 
है कि इससे टैक्स हैवन का उपयोग करने वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर 
प्रभाव पड़ा हो, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि इन सुधारों से वैश्विक 
स्तर पर व्याप्त विकराल टैक्स बचाव की समस्या के समाधान में कोई 
मदद मिली हो। 


ओईसीडी के सदस्य समेत अन्य देश अब डिजिटल कंपनियों की टैक्सिंग 
की समस्याओं के समाधान के लिए सुधारों के एक और दौर पर काम 
कर रहे हैं, जो बेप्स से छूट गए थे। अब बहस में इस मान्यता ने जगह बना 
ली है कि आर्म्स लेंथ सिद्धांत ऑनलाइन व्यापार की दुनिया में काम 
नहीं करता है, जहाँ कंपनियों की उन देशों में कोई मौजूदगी नहीं हो 
सकती है जहाँ वे अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। ओईसीडी की इस पहल 
के बावजूद कुछ देश राजस्व पर टैक्सिंग की अपनी एड-हॉक (तदर्थ) 
व्यवस्था ला रहे हैं। 
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फॉर्मूलरी एपोर्शनमेंट 


सरकारों के सामने इसका समाधान यह है कि वे बहुराष्ट्रीय 
कंपनियों को एक वैश्विक फर्म मानते हुए, जैसा कि वे वास्तव 
में होते हैं, उनकी टैक्सिं ग करें। इसे एकल/एकीकृत टैक्सिं ग 
कहा जाता है और यह ओईसीडी द्वारा विचार किए जा रहे 
विकल्पों में से एक है। यह “फॉर्मूलरी एपोर्शनमेंट” के रूप में 
काम करेगा। इसका मतलब टैक्स निर्धारण के लिए 
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे को देश-दर-देश उनके सेल्स, 
कर्मचारी और उपयोग में लाई जाने वाली परिसंपत्ति व 
संसाधनों के आधार पर विभाजित करना है। इससे हर देश 
निर्धारित मुनाफे के आधार पर टैक्स वसूल कर सकेगा। 


एकल टेक्सिं ग से फायदा यह होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 
भीतर होने वाले लेन-देन – जिसमें हेर-फेर कर मुनाफे को 
टैक्स हैवन में ठिकाने लगाया जाता है – से कोई फर्क  नहीं 
पड़ेगा, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से वैश्विक मुनाफे पर टैक्स 
की वसूली की जाएगी। फॉर्मूलरी एपोर्शनमेंट का महत्व यह है 
कि पूंजी या सॉफ्टवेयर जैसे अमूर्त संपत्ति की तरह कंपनी 
टैक्स से बचने के लिए कर्मचारी, ग्राहक और भौतिक संपत्ति 
को आसानी से टैक्स हैवन में स्थानांतरित नहीं कर सकती 
है। 


इसके साथ ही, इसका विभिन्न देशों बड़े प्रभाव हो सकते हैं। 
उदाहरण के लिए, विकासशील देशों के लिए बिक्री की बजाय 


श्रम-लागत को ज्यादा तवज्जो देने वाला 
सूत्र अधिक अधिक फायदेमंद होगा। 
कारण वे खुद बड़े उपभोक्ता बाजार नहीं 
होते। वहाँ निर्यात के लिए सामान तैयार 
किए जाते हैं। यही वजह है कि टैक्स-
प्रणाली में बदलाव के लिए होने वाले 
किसी भी तरह के वैश्विक विचार-विमर्श, 
ऐसे मंचों पर होने चाहिए जहाँ 
विकासशील देश समेत सभी देश अपनी 
बात रख सकें । बेप्स के साथ ऐसी बात 
नहीं थी। वर्तमान बातचीत/समझौतों में 
विकासशील देशों के लिए जगह तो है, 
लेकिन ओईसीडी का सच्चे अर्थों में 
समावेशी होने का दावा इस बात पर 
निर्भर करेगा कि ऐसे देशों के सरोकारों 
को किस हद तक ध्यान में रखा जाता है।


फॉर्मूलरी एपोर्शनमेंट आधारित एकल 
टैक्स-व्यवस्था से देशों के बीच निवेश के 
लिए परस्पर-स्पर्धा नहीं रुकेगी। कोई भी 
सरकार तब भी अपने देश के लिए 
आवंटित किए गए मुनाफे पर टैक्स कम 
कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने यहाँ 
कर्मचारियों या भौतिक परिसंपत्ति लाने 
का प्रलोभन दे सकती है। इससे कम-से-
कम यह तो होगा कि टैक्स छूट, नौकरियों 
और निवेश के वास्तविक स्थानांतरण पर 
दिया जाएगा न कि कागजी स्थानांतरण 
पर। लेकिन देशों का एक-दूसरे के राजस्व 
को कम करने की समस्या जारी रहेगी। 
इस समस्या से निपटने के लिए, सभी 
देशों को कॉरपोरेट टैक्स की एक न्यूनतम 
प्रभावी दर को अपनाना होगा। PSI, 
EPSU और यूरोपीय ट्रेड यूनियन परिसंघ 
के मुताबिक यह 25 प्रतिशत होना चाहिए। 


अमेरिकी कॉर्पोरेशनों के फॉर्मूलरी एपोर्शनमेंट का 


मतलब टैक्स हैवन में मुनाफा जमा करने में कमी और 


अन्य देशों में बढ़ोतरी होगा 


स्रोत : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
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•	 	बहुराष्ट्रीय कंपनी को अलग-अलग फर्मों का समूह की बजाय एक वैश्विक इकाई मानने से वह 
आंतरिक लेन-देन के माध्यम से टैक्स हैवन में मुनाफा जमा नहीं कर सकेगी, जिससे सार्वजनिक 
राजस्व और सेवाओं को नुकसान पहुंचता है। 


•	 यथास्थिति के कारण कॉर्पोरेट मैनेजरों के लिए मुनाफे को टैक्स हैवन में जमा करना आसान हो 
जाता है। उसके बाद वे कर्मचारियों/मजदूरों से कहते हैं कि वेतन या मजदूरी बढ़ाने के लिए पैसे नहीं 
हैं। 


•	 एकल टैक्सिंग आधारित वैश्विक व्यवस्था अधिक निष्पक्ष और संचालन में आसान होने के साथ-
साथ संभवत: ज्यादा राजस्व लाएगी। 


•	 	यथास्थिति की तुलना में एकल टेक्सिंग से कॉर्पोरेट मुनाफे की बजाय कामगारों का योगदान अच्छे 
से जाहीर हो सकेगा। 


कामगारों के लिए एकल टैक्सिं ग क्यों
 मायने रखता है 
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क्या किया जाना चाहिए?


एकल टैक्स-व्यवस्था के यह जरूरी है कि उन विभिन्न देशों के बीच सहयोग और सहमति हो जहाँ बहुराष्ट्रीय 
कंपनियाँ व्यवसाय करती हैं। यूरोपीय संघ ने इस दिशा में तथाकथित कॉन्सॉलिडेटेड कॉरपोरेट टैक्स बेस 
(सीसीसीटीबी) के लिए अपनी कुछ योजनाओं के माध्यम से कदम उठाए हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, 
इसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए यूरोप-व्यापी एकल टैक्स की व्यवस्था कायम करनी है, जिसके आधार 
उनसे एक समान टैक्स लिया जा सके। 


हालाँकि, इस ब्रीफिं ग के लिखे जाने वक्त यूरोपीय संघ के भीतर कम-टैक्स वाले देशों के विरोध के कारण 
सीसीसीटीबी योजना रुक गई थी। ऐसे देशों की चिंता यह थी कि उनके लिए अपने पड़ोसी देशों से मुक़ाबला 
करना कठिन हो सकता है।  


ट्रेड यूनियनों को अपनी सरकारों से मांग करनी चाहिए कि वे:  


1.	बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एकल वैश्विक फर्म मानते हुए वे उनसे इस सूत्र के आधार पर टैक्स वसूल 
करें, जिसमें कॉर्पोरेटों को होने वाले मुनाफे में श्रम के योगदान की उचित जगह हो।


2.	वे सूत्र में प्रयुक्त कारकों के आधार पर टैक्स-स्पर्धा को रोकने के लिए एकल टैक्स के निर्धारण में 
कम-से-कम 25 प्रतिशत न्यूनतम प्रभावी टैक्स दर तय करें। 


एकल टैक्स प्रणाली को अपनाने में  समय लग सकता है, इसलिए सरकारें कुछ अंतरिम कदम उठा सकती हैं। ऐसा प्रावधान 
किया जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां एष-दर-देश अपने मुनाफे और टैक्स भुगतान संबंधी जानकारी के साथ-साथ 
अन्य प्रमुख वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करें। इससे एकल दृष्टिकोण अपनाना आसान होगा।


सरकारें स्थानांतरण मूल्य निर्धारण के दो तरीकों का और अधिक उपयोग कर सकती हैं। यह हालाँकि ओईसीडी के 
यथास्थितिवादी दृष्टिकोण का हिस्सा है, लेकिन यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वैश्विक मुनाफे के आधार पर एकल टैक्सिं ग की 
दिशा में ही बढ़ता है। मुनाफा-विभाजन और साझा शुद्ध मार्जिन – ये ऐसे दो तरीके हैं। एक अन्य तरीका वैकल्पिक न्यूनतम 
कॉरपोरेट टैक्स में फॉर्मूलरली एपोर्शंनेट सूत्र का उपयोग करना हो सकता है (सारांश देखें) ।


अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत और गहरे सुधारों के प्रति ओईसीडी की अनिच्छा को ध्यान में रखते सरकारों को टैक्स बचाव 
एयर प्रतिस्पर्धा के खिलाफ एक वैश्विक सभा/सम्मेलन की दिशा में बढ़ना चाहिए। इसे एक ऐसी वैश्विक टैक्स संस्था के तहत 
होना चाहिए, जो संयुक्त राष्ट्र में स्थित हो। संयुक्त राष्ट्र इसलिए कि वैश्विक स्तर पर केवल यही एक संस्था है जिसे सभी देशों 
के बीच मान्यता प्राप्त है। इस तरह की वैश्विक टैक्स व्यवस्था के लिए यह जरूरी होगा कि वह कम और मध्यम आय वाले 
गैर-ओईसीडी देशों को समान तवज्जो दे और इस बात का ध्यान रखे कि उनके हितों की परवाह की जा रही हो। 
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सारांश 


सरकारों को जितना अधिक संभव हो सके उतने 
प्रयोफ के साथ फोर्मूलरी एपोर्शनमेंट सूत्र के अपनाए 
जाने का समर्थन करना चाहिए। यूरोपीय संघ के 
सदस्यों को यूरोपीय संसद के प्रस्तावों का अनुसरण 
करते हुए एक आम समेकित कॉर्पोरेट टैक्स बेस 
(CCCTB) के लिए सहमत होना चाहिए। इसके साथ 
ही, उन्हें कंपनी की डिजिटल उपस्थिति को शामिल 
करना चाहिए और CCCTB के लागू किए जाने की 
सीमा को धीरे-धीरे तब तक कम करना चाहिए जब 
तक कि सभी कंपनी इसके तहत न आ जाते हों। 


अफ्रीकी संघ जैसे अन्य क्षेत्रीय निकायों को भी 
यूरोपीय संघ की तर्ज पर बिक्री, कर्मचारियों की 
संख्या, भौतिक परिसंपत्ति और प्रयुक्त संसाधनों के 
आधार पर फोर्मूलरी एपोर्शनमेंट के साथ क्षेत्रीय 
CCCTB लागू करने के बारे में विचार करना चाहिए। 


बाद में फोर्मूलरी एपोर्शनमेंट आधारित एकल टैक्स-
व्यवस्था के ठीक से परिचालन के लिए एक वैश्विक 
सभा/संस्था की जरूरत होगी। कारण ओईसीडी में 
केवल 36 सदस्य राष्ट्र हैं और यह दुनिया के सभी 
देशों को एक समान प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान करता 
है। 


विभिन्न क्षेत्रों और देशों को अपने-अपने स्तर पर 
एकल टैक्स व्यवस्था की दिशा में तत्काल कुछ कदम 
उठाने लिए कुछ विचार करना चाहिए, उदाहरण के 
लिए:


•	 वे अपने अधिकार क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय 
कंपनियों के लिए देश-दर-देश रिपोर्टिं ग का प्रावधान 
कर सकते हैं। इससे यह ज्यादा स्पष्ट हो सकेगा कि 
मुनाफा कहाँ बुक हो रहा है और उसके पीछे जिन 
अमूर्त परिसंपतियों का हाथ है, वह कहाँ है। 


•	 वे ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए मुनाफा-
विभाजन और शेयर्ड नेट मार्जिन तरीकों का अधिक 
उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों ओईसीडी-अनुमोदित 
तरीके हैं, लेकिन ये बहुराष्ट्रीय कंपनी के क्षेत्रीय टैक्स-
योग्य आय का आकलन उसके वैश्विक मुनाफे के संदर्भ 
में करते हैं। 


•	 वे एक वैकल्पिक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स की 
शुरुआत कर सकते हैं। कॉर्पोरेशन के वैश्विक मुनाफे 
में एक फार्मूले के आधार पर देश के हिस्से के रूप तय 
किया गया यह टैक्स मौजूदा कॉर्पोरेट टैक्स के लिए 
सीमा (बैकस्टॉप) का काम करेगा। 


•	 फॉर्मूलरी एपोर्शनमेंट आधारित एकल 
टैक्सिं ग को वैश्विक मानदंड के रूप में सुनिश्चित करने 
के लिए वैश्विक टैक्स सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए, 
जो न्यूनतम प्रभावी कॉर्पोरेट टैक्स दर कम-से-कम 25 
प्रतिशत नियत करे। इसके सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र 
में एक संसाधन-संपन्न वैश्विक संस्था भी गठित किया 
जाना चाहिए, जिसके पास टैक्स स्पर्धा पर अंकुश 
लगाने और टैक्स सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-
साथ यह सुनिश्चित करने का अधिकार हो कि गरीब 
देशों की चिंताओं को समृद्ध देशों के बराबर तरजीह 
मिले। 
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यूनियन की पहल  


दक्षिण अफ्रीका के मारिकाना प्लैटिनम खान में श्रमिकों 
ने मजदूरी बढ़ाने की मांग की। उनकी नियोक्ता कंपनी 
लोनमिन ने उसे अनुचित कहा। श्रमिकों के 2012 में किए 
गए इस हड़ताल का क्रू रतापूर्ण दमन किया गया, जिसमें 
में 30 से खनिक बेरहमी से मारे गए। 


लेकिन 2014 में मारीकाना कमीशन ऑफ इंक्वायरी 
(MCI) ने शोधकर्त्ताओं को दक्षिण अफ्रीका में लोनमिन 
की सहायक कंपनियों की वित्तीय जानकारी तक पहुंच 
प्रदान की। सवाल यह था कि क्या हड़ताली कामगारों की 
माँगें मानने में कंपनी वास्तव में असमर्थ थी (जिसने 
समझौता करने से माना कर दिया था)। 


गोपनीय वित्तीय विवरणों से पता चला कि लोनमिन की 
दक्षिण अफ्रीकी सहायक कंपनी ने बरमूडा के एक लेटर 
बॉक्स कंपनी को “सेल्स कमीशन” में औसतन प्रति वर्ष 
16 मिलियन डॉलर ट्रांसफर किया। जबकि बरमूडा में 
कुछ भी बेचने वाला ऐसा कोई नहीं था। लाखों डॉलर प्रप्प्त 
करने वाली उक्त कंपनी का पता ठीक वही था, जो कि 
पैराडाइज पेपर्स के कें द्र में रहे कानूनी फर्म एपलबाई 
सर्वि सेज का था। बरमूडा भेजी गई कुल राशि, हड़ताल 
करने वाले समस्त 4000 कामगारों की मजदूरी की 


बढ़ोतरी की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। 


खातों के विवरण से यह भी पता चला कि ‘मैनेजमेंट 
फीस’ के नाम पर कैसे 10 मिलियन डॉलर से अधिक 
खर्च किए गए थे। यह चालीस मैनेजरों को भारी वेतन 
देने के काम आया था। 2010-2012 के बीच न्हेन उन्हें 
प्रति वर्ष 6.5 मिलियन डॉलर शेयर आधारित बोनस 
भी मिला। 


सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मुनाफे का ट्रांसफर 
बड़ा मुद्दा है, जो अपने वेतन के भुगतान के लिए सरकारी 
राजस्व पर निर्भर करते हैं। लेकिन यह निजी क्षेत्र के 
श्रमिकों के लिए भी कम बड़ा मसला नहीं है (जैसे कि 
हड़ताल करने वाले खनिकों के लिए)। कारण इससे 
कंपनी को होने वाले वास्तविक मुनाफे का पता नहीं 
चलता और मजदूरी या वेतन बढ़ाने का प्रयास कमजोर 
पड़ता है।


दक्षिण अफ्रीका : टैक्स धोखाधारी से वेतन/मजदूरी कम होती है 







कॉर्पोरेट टैक्स का निर्धारण  - ब्रीफ 2 9


व्यापार और विकास पर संयुक्त रष्ट सम्मेलन – रिपोर्ट 


शेयरिग द कॉर्पोरेट टैक्स बेस: ईक्विटेबुल टैक्सिंग ऑफ 
मल्टीनेशनल्स एंड द चॉइस ऑफ फोर्मूलरी एपोर्शनमेंट  


टोम्मासो फेक्सिओ और वैल्पी फिट्जगेराल्ड  


यहाँ देखें:  


 https://unctad.org/en/PublicationChapters/diae-
2018d4a5.pdf


और अधिक जानकारी 


द इन्टरनेशनल कमीशन फॉर द रिफॉर्म ऑफ 


कॉर्पोरेट टैक्सेसन


बहुराष्ट्रीय कंपनियों की टैक्सिंग में सुधार के लिए रोड मैप 


इस वेबसाइट पर देखें: 


 www.icrict.com
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परिशिष्ट – इन्फोग्राफिक्स टैक्स व्यवस्था 


मौजूडा टैक्स व्यवस्था की तुलना में नए वैश्विक टैक्स नियम, जिसमें एकल टैक्स व्यवस्था भी शामिल है, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों 
ही देशों को के लिए फायदेमंद हैं। इसे तनिक सरल ढंग से बतलाने के लिए निम्नलिखित इन्फोग्राफिक्स बनया गया है। 


समझने में आसानी हो इसलिए यहाँ मुनाफे को टैक्स हैवन में जमा करने के लिए ट्रांसफर मिसप्राइसिंग (संबंधित पक्षों के बीच वस्तुओं और 
सेवाओं के लिए भुगतान की गई कीमतों में हेर-फेर) का उदाहरण दिया जा रहा है। आधुनिक अर्थव्यवस्था जिन तरीकों के उपयोग की अधिक 
संभावना रहती है वे हैं - बौद्धिक संपदा, ऋण वित्त या जोखिम जैसी अमूर्त संपत्ति को टैक्स हैवन में स्थानांतरित करना। उसके बाद कंपनी 
टैक्स हैवन में मुनाफा जमा करने के लिए इन सेवाओं के लिए खुद ही से रकम वसूल करती है। 
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45 AVENUE VOLTAIRE, BP 9
01211 FERNEY-VOLTAIRE  
CEDEX, FRANCE


TEL: +33 4 50 40 64 64
E-MAIL: PSI@WORLD-PSI.ORG


WWW.PUBLICSERVICES.INTERNATIONAL


पब्लिक सर्विसेज इंटरनेशनल एक वैश्विक ट्रेड यूनियन संघ है। यह 154 देशों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में 
काम कर रहे तकरीबन 30 मिलियन महिलाओं और पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। पीएसआई मानवाधिकार और 
सामाजिक न्याय का हिमायती है। यह गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के सर्वसुलभ किए जाने को बढ़वा देता है। पीएसई 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अनुसार तथा श्रम, नागरिक समाज और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। 


इसके  प्रकाशन में मदद करने के लिए हम फ़्रे डरिक एबर्ट स्टीफ़्टुं ग के प्रति 
आभार व्यक्त करते हैं  : 
WWW.FESDC.ORG
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दुनिया भर की सरकारें कॉर्पोरेशनों को टैक्स में 
कटौती और टैक्स-ब्रेक देती हैं। ऐसा सार्वजनिक 
राजस्व में भारी कमी की कीमत पर किया जाता है, 
जिसका उपयोग स्कू लों और अस्पतालों जैसी 
सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च के लिए किया जा 
सकता। अक्सर ये भारी छूटें इसलिए दी जाती हैं 
कि कॉर्पोरेशन निवेश के लिए आएँ। जबकि वे इन 
छूटों के बिना भी निवेश करते। 


1980 से दुनिया भर में कॉर्पोरेट मुनाफे पर टैक्स 
की दरों में गिरावट आई है। इसके पीछे कॉर्पोरेट के 
लिए प्रचार करने वालों द्वारा जोर-शोर से फैलाए 
गए इस विश्वास का हाथ है कि बड़े व्यवसायों को 
टैक्स कटौती देने से निवेश बढ़ता है। लेकिन जब 
कोई देश टैक्स की दर कम करता है तो उसकी 
देखा-देखी दूसरे देश भी वैसा ही करते हैं। इस 
लिहाज से कॉर्पोरेट टैक्स दरों पर देशों के बीच की 
प्रतिस्पर्धा कामगारों की मजदूरी और काम के 
हालात को नीचे गिराने पर आधारित  प्रतिस्पर्धा से 
भिन्न नहीं है।


कई देशों में टैक्स की दर में गिरावट के साथ ही 
कॉर्पोरेट के मुनाफे में बढ़ोतरी हो रही है। 2015 में 
कंसल्टेंसी फर्म मैकिन्से ने अनुमान लगाया था 
कि 1980 के बाद से कॉर्पोरेशनों का शुद्ध लाभ पांच 
गुना बढ़ गया है।


ट्रेड यूनियनों को अपनी सरकारों से मांग 
करनी चाहिए कि:


•	 	वे कॉर्पोरेट टैक्स की दर में आगे और कटौती 
न करें 


•	 	निवेशकों के लिए टैक्स ब्रेक पर रोक लगाएँ 


प्रमुख बिंदु:


टैक्स प्रतिस्पर्धा 


पर लगाम लगाना 


समस्या : कॉर्पोरेट शेयरधारियों
 को बड़ी छूटें 
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सरकारें कॉर्पोरेशनों के टैक्स बिलों को दो मुख्य तरीकों से कम कर सकती हैं। पहला, वे कॉर्पोरेट 
टैक्स की मुख्य दरों में कटौती करती हैं। 1980 के दशक से टैक्स दर में 40-50 प्रतिशत से 30 
प्रतिशत से भी नीचे तक की गिरावट आई है। हाल के वर्षों में, अर्थव्यवस्था के हिस्से में कॉर्पोरेट 
मुनाफा में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन टैक्स राजस्व नहीं बढ़ा है। इस तरह का सबसे बड़ा हालिया 
निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप ने लिया है। उन्होंन अमेरिकी व्यापार के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 35 
प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत कर दिया। इस निर्णय के कारण सरकारी कर्ज में बढ़ोतरी हुई है 
जिसका बोझ, आने वाले कई सालों तक कामगारों उनके परिवारों को वहन करना होगा। 


टैक्स की दरों में कटौती के साथ-साथ सरकारें कुछ खास आर्थिक गतिविधियों या निवेश पर टैक्स 
ब्रेक देने का तरीका भी अपनाती हैं। उन्हें उम्मीद रहती है कि इस तरह वे निवेश को आकर्षित और 
बरकरार रख सकती हैं। सरकारें टैक्स ब्रेक को अधिक तरजीह देती हैं। कारण, उसे कामगारों की 
कुशलता बढ़ाने या सार्वजनिक ढांचों की गुणवत्ता को बेहतर करने की तुलना में तुरंत और आसानी 
से किया जा सकता है। टैक्स ब्रेक के प्रति झुकाव की दूसरी वजह यह है कि सब्सिडी (छूट) दिए जाने 
के ठीक विपरीत इसमें सरकार को तत्काल अपनी तरफ से कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। 
टैक्स से होने वाली आय जरूर कम होती है। 


हकीकत यह है कि टैक्स ब्रेक सार्वजनिक खजाने से धन निकासी का सबसे अधिक छिपा और 
महंगा तरीका हो सकता है। व्यवहार में, यह जानना बहुत कठिन है टैक्स ब्रेक से होने वाला आर्थिक 
फायदे से उसकी लागत की भी भरपाई हो पाती है या नहीं। बहुत कम देश ऐसे हैं जो लागत-मुनाफे 
का विश्लेषण करते हों या टैक्स ब्रेक देने के बाद लागत का हिसाब लगते हों। 


“कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की होड़ के कारण सरकारें  अपके लोकतांत्रिक 


दायित्वों को पूरा करने से भाग रही हैं  और सीधे दूसरे वैश्विक संकट की 


तरफ तेजी से रुख कर अरही हैं”


वेन स्वान 
आईसीआरआईसीटी आयुक्त,


ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वित्त मंत्री
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क्योंकि वे अक्सर जटिल और अपारदर्शी होते हैं। टैक्स ब्रेक भ्रष्टाचार और 
कॉर्पोरेट-प्रचारकों को राजनीति में पैठ बनाने को बढ़ावा डटे हैं। चूँकि टैक्स 
ब्रेक अक्सर विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए दिए जाते हैं। ऐसे 
में, घरेलू छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों की तुलना में बड़ी विदेशी 
कंपनियों को ज्यादा लुभावनी टैक्स-योजना की पेशकश की जा सकती है। 


कॉरपोरेशनों ने देशों या क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा करा कर अपने पक्ष में 
बड़े टैक्स ब्रेक्स हासिल करने में कुशलता पा ली है। 2018 में अमेजन तब 
सुर्खियों में आया जब उसके नए मुख्यालय के लिए जगह देने के लिए 
संयुक्त राज्य अमेरिका के शहरों के बीच स्पर्धा हो गई। इस तथ्य के बावजूद 
कि अमेजन पहले से ही दुनिया की सबसे मुनाफे वाली कंपनियों में से 
एक है, उसे 15 साल तक के लिए टैक्स से बाहर रखने और संपत्ति पर 
100 टैक्स-छूट जैसी लुभावनी पेशकश के साथ-साथ सरकार द्वारा वित्त 
पोषित ‘अमेजन विश्वविद्यालय’ शुरू करने की भी बात हुई जहाँ से कंपनी 
के लिए कर्मियों की सीधी आपूर्ति  की जाती। कई शहरों ने अपनी निविदा 
और साथ में पेश की जा रही टैक्स रियायतों को जनता से छिपाए रखा। 


अंत में, 2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के टैक्स ब्रेक्स के वादे के बाद 
अमेजन ने न्यूयॉर्क  शहर और वाशिगटन डीसी के एक उपनगर जैसे 
राष्ट्रीय कें द्रों का चयन किया, संभवतः जहाँ वह वैसे भी जाता। 


अमेजन स्थानीय आस-पड़ोस को नष्ट कर देगा, न्यूयॉर्क  के ऐसा मानने 


वाले स्थानीय कार्यकर्ताओं के एक 
अभूतपूर्व अभियान के बाद कंपनी को 
अपन कदम वापस खींचने पड़े। 


यूरोपीय देश भी कई टैक्स ब्रेक की 
पेशकश करते हैं। इनमें आयरलैंड द्वारा 
दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनी ऐप्पल को 
दिए गए ऐसे छूट जैसे नियम शामिल हैं 
जिसके तहत कंपनी को बेहद ही कम दर 
पर अपन मुनाफे को दूसरे देश में भेजने 
की अनुमति दी गई। बौद्धिक संपदा से 
होने वाले मुनाफे पर भी यूरोप-व्यापी 
“पेटेंट बॉक्स” टैक्स ब्रेक का उतावलापन 
दिखा है। इस बात के बहुत कम प्रमाण हैं 
कि इस प्रकार के टैक्स ब्रेक से वास्तव में 
नवाचार और शोध को बढ़ावा मिलता है, 
जिनके लिए अलग से टैक्स ब्रेक हैं। 
दरअसल इन टैक्स ब्रेकों से और कुछ नहीं 
बल्कि बहुत अधिक स्वामित्व वाली 
प्रौद्योगिकी या ब्रांडों वाले कॉर्पोरेशनों का 
मुनाफा और भी बढ़ता है। 


विकासशील देशों में विदेशी निवेशकों के 
लिए दस साल तक का टैक्स होलिडे आम 
है। इस अवधि के बाद कुछ निवेशक पीछे 
हट जाते हैं, कुछ पीछे हटने की धमकी 
देकर होलिडे की अवधि को लंबे समय तक 
के लिए बढ़वा लेते हैं, जबकि अन्य अपनी 
परिसंपत्तियों (जैसे कि कारखाना या 
होटल) को नई कंपनी में स्थानांतरित कर 
लेते हैं ताकि और भी अधिक टैक्स ब्रेक 
मिल सकें । 


1980 से दुनिया भर में कॉर्पोरेट टैक्स


 की दर में गिरावट आई है 


Source: IMF
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यूनियन की पहल  


मैकडॉनल्ड्स कामगारों के साथ दुर्व्यवहार के लिए 
दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हाल में यूनियनों ने उसकी टैक्स 
धोखाधरी को भी सामने लाया है। इससे वैश्विक स्तर पर 
यूनियन की ताकत बढ़ी है और कंपनी पर कामगारों के 
हालात में सुधार के लिए दबाव बढ़ा है।


2009 में, मैकडॉनल्ड्स (निजी क्षेत्र का दुनिया का 
दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता) ने अपनी “बौद्धिक संपदा” 
को संभालने के लिए लक्जमबर्ग में एक सहायक कंपनी 
की स्थापना की और कंपनी के खातों के जरिए अरबों 
डॉलर निकालना शुरू कर दिया। मैकडॉनल्ड्स की इस 
सहायक कंपनी का 2009 और 2015 के बीच लक्समबर्ग 
में टैक्स का प्रभावी दर 1.7 प्रतिशत था।


इस बीच, 2012 में अमेरिका में यूनियन आंदोलन 15 
डॉलर के लिए लड़ाई शुरू कर रहा था। उसका उद्देश्य 
यह था कि कामगारों, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां, को 
सम्मानजनक वेतन दिया जाए। साल भर के भीतर वे 
देश भर के 100 शहरों में हड़ताल कर रहे थे। कामगारों 
के साथ बुरा सलूक केवल अमेरिका तक सीमित नहीं 
था। एक वैश्विक नियोक्ता के रूप में, मैकडॉनल्ड्स पर 
ब्राजील में श्रम और कर कानूनों का उल्लंघन, एशिया 
में एंटिट्रस्ट उल्लंघन और यूनियाइटेड किंगडम में जीरो 
आवर कॉन्ट्रैक्ट्स को “शुरू” करने के आरोप लगे हैं। 


15 डॉलर के अभियान में प्रमुख भूमिका निभाने वाले 
यूनियन SEIU को यह पता था कि उस दिग्गज फास्ट-
फूड कंपनी की उनकी आलोचना को अमेरिका में श्रमिक 
मुद्दों के मसले तक सीमित न रहकर ज्यादा व्यापक होना 
होगा। शोधकर्ताओं ने पाया कि मैकडॉनल्ड्स यूरोप में 


बड़े पैमाने पर टैक्स बचाव कर रहा था जबकि उसी 
समय ऐप्पल, गूगल और अमेजन जैसी बहुराष्ट्रीय 
कंपनियाँ यूरोपीय आयोग की जांच के दायरे में आ रहे 
थे। ब्रसेल्स में दबाव बढ़ाने के लिए पीएसआई और 
ईपीएसयू के माध्यम से संपर्कों का उपयोग करने 
में SEIU को कामयाबी मिली। गठबंधन के शोध का 
परिणाम यह निकला कि यूरोपीय संसद की विशेष 
समितियों में टैक्स नियमों पर दो सुनवाई हुई। इसके 
साथ ही,  यूरोपियन कमिश्नर फॉर कंपीटीशन की जांच 
शाखा डीजी COMP ने लक्जमबर्ग में मैकडॉनल्ड्स के 
टैक्स लेन-देन की औपचारिक जांच भी शुरू कर दी। 


15 डॉलर की लड़ाई, सभी प्रमुख डेमोक्रेटि क 
उम्मीदवारों को 15 डॉलर न्यूनतम वेतन के लिए 
वचनबद्ध करने में सफल रही। इससे संबंधित विधेयक 
हाऊस में पारित हो गया है। सिनेट में अभी इसका 
पारित होना बाकी है। अधिक जानकारी के लिए 
पीएसआई और ईपीएसयू की रिपोर्ट देखें: अनहैप्पी 
मील और गोल्डेन डोजेज़।


मैक्डोनल्ड : दुखी कामगार, अनुचित टैक्स नीतियाँ 
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एक अन्य समस्या क्षेत्र द्विपक्षीय टैक्स संधियाँ हैं। इनमें से 3,000 से 
अधिक संधियाँ ऐसी हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आय की टैक्सिं गके 
अधिकार को उसके अपन देश और उसके व्यवसाय वाले देश (“स्रोत” देश) 
के बीच बाँटने के आशय से की गई हैं। व्यवहार में, टैक्स संधियाँ अक्सर 
विकासशील देशों को निवेशकों को आकर्षित करने की उम्मीद में, टैक्सिं ग 
के अपन मूल्यवान अधिकारों को छोड़न के लिए प्रवृत करती हैं। कॉरपोरेट 
मुनाफे को टैक्स हैवन में ज्यादा आसानी से स्थानांतरित करने के लिए 
भी संधियों का फायदा उठाया जा सकता है।


ऐसी बात नहीं है सभी कॉर्पोरेट टैक्स ब्रेक नकारात्मक ही हों। ऐसे क्षेत्रों में 
जिनमें नौकरियाँ बेहद जरूरी हों, या फिर, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे 
महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे मामलों में कॉर्पोरेशनों को निवेश के लिए प्रवृत 
करने कोई अन्य तरीका नहीं हो सकता है। लेकिन सार्वजनिक राजस्व की 
कीमत पर निवेशकों और कॉर्पोरेटों को बड़े पैमाने पर दिए जाने वाले छूट 
को रोकने के लिए टैक्स ब्रेक में कटौती और उसके कठोर नियंत्रण की 
आवश्यकता है। किसी भी टैक्स ब्रेक या अन्य प्रोत्साहनों का पूरी तरह से 
पारदर्शी होना जरूरी है। साथ ही, किसी भी तरह के तय किए गए आर्थिक 
और सामाजिक फायदे के लिए कॉर्पोरेशनों और सरकारों को जिम्मेदार 
ठहराया जाना चाहिए। 


सबसे ज्यादा जोखिम भरे टैक्स ब्रेक्स वे होती हैं, जो सरकारें अपनी इच्छा 
या विवेक से खास कंपनियों को देती हैं। ऐसे मामलों में स्पष्ट रूप से 
निर्धारित किए गए प्रावधानों और समान शर्तों के साथ क्वालिफ़ाई करने 
वाली सभी कंपनियों को टैक्स ब्रेक देने के नियम का अनुसरण नहीं 
किया जाता। जहाँ विवक या इच्छा आधारित टैक्स ब्रेक मिलने की संभावना 
होती है वहाँ कॉर्पोरेशनों के सामने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने 
और घरेलू राजनीति पर अपनी पकड़ बनाने या उसकी कोशिश करने 
(मिसाल के लिए, राजनीतिक पार्टि यों को आर्थिक सहायता देकर) की 
संभावना बन जाती है। इसलिए विवक या इच्छा आधारित टैक्स ब्रेक पर 
तत्काल रोक लगनी चाहिए। 


3000
द्विपक्षीय टैक्स संधियाँ दुनिया भर 
में मौजूद हैं। कॉर्पोरेशन उनमें से 
अधिकांश का इस्तेमाल अपने उचित 
टैक्स की अदायगी से बचने के लिए 
करती हैं


टैक्स संधियाँ 
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अब तक की प्रगति 


कॉरपोरेट टैक्स दरों में कटौती पर लगाम लगाने के लिए 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई गंभीर पहल नहीं किया गया है। 
इसे संबंधित सरकारों का संप्रभु मामला माना जाता है। 
जबकि कॉर्पोरेट निवेश को लुभाने के किसी सरकार के 
प्रयासों का अन्य सरकारों के राजस्व पर नुकसानदेह प्रभाव 
पड़ते हैं। ओईसीडी और यूरोपीय संघ द्वारा “हानिकारक टैक्स 
व्यवहारों” - उदाहरण के लिए, मुनाफे को टैक्स हैवन में 
ठिकाने लगाने को प्रोत्साहित करने वाले टैक्स ब्रेक – पर 
अंकुश लगाने के प्रयास किए गए हैं। हालाँकि, इस तरह के 
प्रयासों का प्रभाव बहुत कम पड़ा है क्योंकि उनकी नजर में 
विशिष्ट प्रकार के टैक्स ब्रेक होते हैं, जिन्हें सरकारें वापस लेकर 
उनकी जगह नए प्रकार के टैक्स ब्रेक ला देती हैं। 


अंतत: अच्छी खबर है यह है कि 2019 के मध्य में ओईसीडी में 
बैठक कर रही सरकारों ने इस पर विचार किया है कि एक 
वैश्विक न्यूनतम प्रभावी टैक्स दर होनी चाहिए या नहीं। इससे 
सभी देशों के लिए अपनी टैक्स दरों को बदलना जरूरी नहीं 
होगा, लेकिन ऐसे मामलों में जिनमें किसी देश या 
ज्यूरिसडिक्शन (जैसे कि टैक्स हैवन) में कॉर्पोरेशन के 
मुनाफे पर इस सीमा से नीचे टैक्स लिया जा रहा हो तो अन्य 
देश उक्त कॉर्पोरेशन से उचित टैक्स की वसूली के लिए “टॉप 
अप” लगा सकें गे। 


इस तरह की सोच आगे बढ्ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 


कारण हाल तक ओईसीडी शून्य टैक्स-व्यवस्था तक को 
अपन आप में एक समस्या के रूप में नहीं देख रहा था। 
हालाँकि इसमें जोखिम भी हैं। यदि न्यूनतम दर को कॉर्पोरेट 
गतिविधि के अत्यंत सीमित बेस पर लागू किया जाता है, तो 
खास फर्क  नहीं पड़ेगा। और यदि टैक्स की दर काफी कम 
निश्चित की जाएगी तो समय के साथ दुनिया भर में टैक्स की 
दर इस न्यूनतम दर पर आकर सिमट सकती है। यह एक 
वजह है जिससे टैक्स की दर को कम-से-कम 25 प्रतिशत 
किए जाने की जरूरत है, जो कई देशों की मौजूदा टैक्स दरों 
के करीब है।


टैक्स दरों पर कार्रवाई अपने आप में पर्याप्त नहीं है। मुनाफे 
पर टैक्स होलिडे, बौद्धिक संपदा के लिए “पेटेंट बॉक्स” टैक्स 
ब्रेक जैसे अधिकांश टैक्स ब्रेक और कुछ नहीं बल्कि अमीर 
कॉर्पोरेशनों को (जिन्हें इनकी जरूरत नहीं है) को दी जाने 
वाली सार्वजनिक सब्सिडी हैं। इन पर शीघ्र रोक लगनी 
चाहिए। इससे बचन वाले राजस्व का सार्वजनिक सेवाओं के 
लिए उपयोग किया जा सकता है, जो समाज के फायदेमंद 
होगा और निवेश के परिवेश - जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य 
सेवा, स्कू ल, बुनियादी ढांचे, शोध और विकास – में भी 
सुधार आएगा। अन्य प्रकार के टैक्स ब्रेक सीमित किए जाने 
चाहिए और उनकी सावधानीपूर्वक निगरानी की जानी 
चाहिए।


सरकारें अक्सर इस डर से टैक्स ब्रेक को खत्म करने से 
हिचकती हैं कि ऐसा करने से निवेश उनके पड़ोसियों के पास 
चला जाएगा। इसलिए टैक्स प्रोत्साहन को मानकीकृत करने 
और टैक्स प्रतिस्पर्धा से बचन के लिए सभी देशों को साथ 
मिलकर काम करना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना 
चाहिए कि वैश्विक टैक्स नियमों पर गरीब देशों के मत को भी 
एक समान वजन मिले। 
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•	 	टैक्स कटौती और टैक्स ब्रेक का मतलब स्कू ल और हॉस्पिटल जैसी सार्वजनिक सेवाओं पर 
खर्च किए जाने वाले राजस्व में कमी होना है, जो कामगारों और उनके परिवारों के लिए 
जरूरी सेवाएँ हैं। 


•	 	टैक्स प्रतिस्पर्धा से अमीर शेयरधारियों को फायदा होता है जो कि मुख्य रूप से पुरुष होते हैं। 
वहीं, सार्वजनिक सेवाओं में होने वाली कमी का खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है 
जो इनका ज्यादा उपयोग करती हैं। 


•	 	टैक्स ब्रेक लॉबिइंग और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। कॉर्पोरेशनों को निवेश करने पर फायदा 
पहुंचाया जाता है जिसकी अनुपस्थिति में वे कहीं अन्यत्र निवेश करते। 


•	 	देशों के बीच टैक्स प्रतिस्पर्धा, जैसे कि कामगारों की मजदूरी और काम की शर्तों में कटौती, से 
कॉर्पोरेशनों को शेष समाज की कीमत पर लाभ पहुंचता है। 


•	 कमजोर क्षेत्रों में नौकरियों के अवसर पैदा करने के लिए कुछ टैक्स ब्रेक जरूरी हो सकते हैं, 
लेकिन दुरुपयोग रोकने के लिए उनकी सावधान निगरानी की जानी चाहिए। 


टैक्स प्रतिस्पर्धा कामगारों के लिए 
क्यों मायने रखता है 


 “मैंने 60 वर्षों तक निवेशकों के साथ काम किया है 
और मुझे अभी तक ऐसा कोई निवेशक नहीं मिला है 
...जिसने अनुमानित मुनाफे पर लगाने जा रहे टैक्स 
का खयाल कर किसी अच्छे निवेश से अपने पैर पीछे 


कर लिए हों”।   
वॉरेन बफे


बिलियनेयर इन्वेस्टर
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टैक्स प्रतिस्पर्धा कामगारों के लिए 
क्यों मायने रखता है 


क्या किया जाना चाहिए 


1.	ट्रेड यूनियनों को अपनी सरकारों से काहना चाहिए कि वे कॉर्पोरेट आय के टैक्सेशन की हेडलाइन दरों 
में कटौती पर रोक लगाएँ। इसके साथ ही, वे अन्य देशों के सरकारों के साथ मिलकर कम-से-कम 25 
प्रतिशत की न्यूनतम प्रभावी टैक्स दर पर सहमति बनाएँ। इसका मतलब यह है कि कॉर्पोरेशन ने जहां 
निवेश किया है यदि वहाँ यदि उसके मुनाफे पर इस दर या उससे उच्च दर पर टैक्स नहीं लिया जाता है, 
तो वहाँ और उसके अपने देश में उस पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। 


2.	भ्रष्टाचार के खतरे को रोकने के लिए सभी विवक या इच्छा आधारित टैक्स ब्रेक अर्थात राजनेताओं के 
निर्णय से खास कंपनियों को दिए गए टैक्स ब्रेक (न कि नियमत: सभी योग्य कंपनियों को दिए जाने 
वाले) खत्म कर दिए जाने चाहिए। 


3.	मुनाफे पर टैक्स ब्रेक को धीरे-धीरे हटा दिया जाना जाना चाहिए। इनमें टैक्स होलीडे से छुटकारा पाना 
और “पेटेंट बॉक्स” टैक्स ब्रेक शामिल हैं। इसके साथ ही, ऐसे टैक्स नियम भी खत्म किए जाएँ जो 
वास्तव में किसी और रूप में टैक्स ब्रेक ही होते हैं तथा स्पेशल परपोज इंटीटी रेजिम भी बंद किए जाएँ 
जो कम या टैक्स रहित होने के कारण अपन जरिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे को ठिकाने लगने 
देते हैं। 


4.	वास्तविक निवेश को राहत देने वाले टैक्स ब्रेक को केवल जरूरी मामलों तक सीमित करना चाहिए। 
ऐसे मामलों की अधिकारियों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और उनकी जानकारी भी 
सबको दी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके अभीष्ट प्रभाव पद रहे हैं। टैक्स खर्चे 
(टैक्स छूट की लागत) के बारे में बजट रिपोर्टों में नियमित रूप से जनता को सूचित किया जाना 
चाहिए। उन्हें इतना विस्तृत तो होना ही चाहिए जो सार्वजनिक जांच या निगरानी उक्त रिपोर्ट में के लिए 
पर्याप्त हो। इसे प्रति-कंपनी के आधार पर विभाजित होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक टैक्स ब्रेक की 
अनुमानित राजस्व लागत और उससे संबद्ध शर्तें शामिल हों। 


5.	द्विपक्षीय टैक्स संधियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जानी चाहिए और उन धाराओं को समाप्त कर 
दिया जाना चाहिए जो सरकारों के कॉर्पोरेट आय पर टैक्स बचाव को रोकने के अधिकारों को समाप्त या 
अनुचित रूप से सीमित करती हैं।


6.	किसी भी टैक्स प्रोत्साहन को देने से पहले सरकार को छूटे राजस्व का रेखांकन, दावा किए गए मुनाफे 
का मूल्यांकन और घरेलू व्यवसाय पर पड़ने जा रहे संभावित प्रभाव का विश्लेषण करते हुए सार्वजनिक 
लागत-मुनाफा विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहिए। इस लागत-मुनाफा विश्लेषण को नियमित रूप से टैक्स 
ब्रेक की समूची अवधि के दौरान दुहराते रहना चाहिए। 
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यूनियन की पहल 


बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अवैध गतिविधियों और सरकारों 
द्वारा दिए जाने वाले टैक्स छूटों के कारण लैटिन अमेरिकी 
सरकारों के वित्तीय संसाधनों को अच्छा-खासा नुकसान 
होता है। इस महाद्वीप की प्रतिगामी टैक्स व्यवस्था में 
संपत्ति, कॉर्पोरेशनों और लाभांश पर ओईसीडी के औसत 
से कम टैक्स दरें शामिल हैं। 


2018 में चिली के राष्ट्रपति ने एक उदार, प्रो-कॉर्पोरेट एजेंडा 
शुरू किया, जिसमें “टैक्स आधुनिकीकरण” कार्यक्रम 
शामिल है। इसके द्वारा हाल में किए गए सुधारों को समाप्त 
करने का प्रयास किया गया है, जिन्हें चिली की टैक्स 
प्रणाली में प्रगतिशीलता लाने के महत्वपूर्ण पहल के तौर 
पर एसोसिएशन ऑफ इंटरनल टैक्स सर्वि स ऑडिटर्स 
(AFICH) का समर्थन प्राप्त था।  


इस प्रतिगामी टैक्स प्रस्ताव का विरोध करने के लिए चिली 
की यूनियनें राजनेताओं को जागरूक कर रही हैं और “Que 
no te pasen gato por liebre” अभियान के माध्यम 
से सार्वजनिक दबाव बना रही हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यह 
बताना है कि टैक्स संबंधी बहस केवल विशेषज्ञों के लिए 
नहीं है। वे इस बहस को लोकप्रिय बनाकर उसमें लोगों 
की रुचि जगाना चाहते हैं। उनका सरल और सीधा संदेश 
यह है कि यह अभियान केवल टैक्स से जुड़े अधिकारियों के 
लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक गुणवत्तायुक्त सेवाओं के बारे 
में भी है।


चिली में यूनियन आंदोलन ने यह दिखाया है कि नई टैक्स 
व्यवस्था से कैसे केवल अमीर और बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशनों 
(कॉर्पोरेट टैक्स कटौती और टैक्स छूट तथा टैक्स प्रशासन को 
कमज़ोर करने के माध्यम से) को फायदा पहुंचगा और छोट े
व्यवसायों पर अधिक बोझ पड़ेगा।  


अभियान ने प्रस्तावित परिवर्तनों का विश्लेषण किया है और 
यूनियन के सदस्यों के साथ सार्वजनिक कार्यशालाओं 
का आयोजन किया है। इसने रेडियो, समाचार पत्रों और 
टेलीविज़न को माध्यम के रूप में अपनाने के साथ-साथ छोट े
वीडियो, सार्वजनिक बिलबोर्ड आदि तैयार किए हैं। 


हाल के जनमत सर्वेक्षणों में प्रस्तावों के समर्थन में 50% से 
30% तक की गिरावट पाई गई है। इससे सरकार को अपनी 
योजना को 18 महीनों के लिए टालना पड़ा है। संसद ने 
अभियान के नेताओं को इस पर चर्चा करने के लिए तीन बार 
बुलाया है। उन्होंन वित्त मंत्रालय को भी अपन पक्ष में करके 
प्रस्ताव के मसौदे में महत्वपूर्ण संशोधन करने के लिए बाध्य 
किया है। 


चिली : प्रतिगामी टैक्स सुधार के विरोध के लिए गठबंधन बनाना
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और अधिक जानकारी 


द इंटरनेशनल कमीशन फॉर द रिफॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेसन 
(ICRICT) - रिपोर्ट


“अंतरराष्ट्रीय टैक्स प्रतिस्पर्धा को रोकने के चार उपाय”


यहाँ देखें :  https://www.icrict.com/icrict-documents-
four-ways-to-tackle


अब भी बिगड़ी हुई - G20 टैक्स रिफॉर्म ऑक्सफेम + पीएसआई 
- रिपोर्ट


2015 की जी 20 बैठक से पहले पीएसआई, ऑक्सफेम और अन्य 
प्रमुख संगठनों की रिपोर्ट, जिसमें बिगड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली 
को ठीक करने की आवश्यकता का रेखांकन किया गया है 


यहाँ देखें :  http://www.world-psi.org/sites/default/







PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL


45 AVENUE VOLTAIRE, BP 9
01211 FERNEY-VOLTAIRE  
CEDEX, FRANCE


TEL: +33 4 50 40 64 64
E-MAIL: PSI@WORLD-PSI.ORG


WWW.PUBLICSERVICES.INTERNATIONAL


पब्लिक सर्विसेज इंटरनेशनल एक वैश्विक ट्रेड यूनियन संघ है। यह 154 देशों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में 
काम कर रहे तकरीबन 30 मिलियन महिलाओं और पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। पीएसआई मानवाधिकार और 
सामाजिक न्याय का हिमायती है। यह गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के सर्वसुलभ किए जाने को बढ़वा देता है। पीएसई 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अनुसार तथा श्रम, नागरिक समाज और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। 


इसके  प्रकाशन में मदद करने के लिए हम फ़्रे डरिक एबर्ट स्टीफ़्टुं ग के प्रति 
आभार व्यक्त करते हैं  : 
WWW.FESDC.ORG
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कॉर्पोरेट टैक्स
का निर्धारण 


 नियन टैक्स प्राधिकरण (प्राधिकरण) को मजबूत करने की मांग  
 करता है 


4







PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL2


कॉ रपोरेट टैक्स-निर्धारण के नियमों को 
बदलने की जरूरत है, जिससे यह सुनिश्चित 
किया जा सके कि सभी कॉरपोरेशन अपना 


उचित टैक्स अदा करें। लेकिन कॉरपोरेशनों ने यह कई 
दफे साबित किया है कि केवल टैक्स नियमों को बेहतर 
करने से वे उनका पालन नहीं करने लगेंगे। उनसे 
नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय 
टैक्स प्राधिकरण को और भी अधिक साधनसंपन्न 
बनाने की जरूरत है। कई टैक्स प्राधिकरण के पास पूरी 
तरह से प्रभावी होने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।


ट्रेड यूनियनों को अपनी सरकारों से मांग 
करनी चाहिए कि:


•	 वह अपने राष्ट्रीय टैक्स प्राधिकरण को 
ज्यादा साधन और राजनीतिक सहयोग 


मुहैया करें 


मुख्य बिन्दु:


टैक्स प्राधिकरण को 


मजबूत करना 


समस्या: कम-संसाधन वाला


 टैक्स प्राधिकरण कम राजस्व वसूल करता है 


टैक्स अधिकारियों को विशेषज्ञता, संसाधन और 
सरकारों के राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता है। 
उन्हें अपने ट्रेड यूनियन-अधिकारों की रक्षा करने, 
पर्याप्त प्रशिक्षण और व्हिसल-ब्लोअर सुरक्षा की 
आवश्यकता होती है जिससे जरूरत पड़ने पर वे 
बोलने की स्थिति में होते हैं।


संसाधनों की कमी का मतलब यह भी है कि टैक्स 
प्राधिकरण राजस्व के सभी स्रोतों पर पर्याप्त ध्यान 
नहीं दे पाते हैं और उनका काम भी सुस्त और कम-
कौशलयुक्त हो जाता है। ऐसे में, टैक्सदाता नियमों 
की अवहेलना करने और कर-बचाव के और भी 
अधिक महत्वाकांक्षी योजनाओं का उपयोग करने की 
तरफ बढ़ सकते हैं। यूरोपीय पब्लिक सर्वि सेज 
यूनियन के 2013 के एक अध्ययन में पाया गया कि 
वित्तीय संकट के बाद से, 28 सदस्य देशों में से 24 में 
टैक्स ऑफिसों में रोजगार के अवसर का हुए। इससे 
50,000 नौकरी कम हुए। इसका मतलब है - बड़ी 
कंपनियों और अमीरों के ऑडिट का कम होना। 
जबकि सामान्य नागरिकों के लिए टैक्स-भुगतान 
की व्यवस्था अपने-आप चलती रहती है। 
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संयुक्त राज्य अमेरिका में, 2013 के बाद से आंतरिक 
राजस्व सेवा में कर्मचारियों के लिए बजट में लगभग 15 
प्रतिशत की कटौती हुई है। यह कटौती इन देशों के 
कॉर्पोरेशनों और अमीरों के लिए टैक्स के मामले में 
‘लाइट टच’ रुख का हिस्सा है, इसके तहत टैक्स की राशि 
में भारी छूट और टैक्स नियमों का पालन न करने वालों 
के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की अनिच्छा भी 
शामिल है। 


टैक्स प्राधिकरण के पास बड़े कॉर्पोरेशनों तथा सुपर-
अमीरों की संपत्ति और आय के पीछे पड़ने के लिए पर्याप्त 
संसाधन और राजनीतिक समर्थन नहीं होने का 
अपरिहार्य परिणाम यह होता है कि ये कम टैक्स देकर 
निकल लेते हैं। इससे सार्वजनिक सेवाओं में खर्च करने 
के लिए सरकार के पास अधिक धन-राशि जमा नहीं हो 
पाती। नतीजतन, या तो वह इन सेवाओं में कमी करती है 
या सामान्य नागरिकों से अधिक टैक्स की उगाही करती 
है। किसी भी सूरत में, श्रमिकों और उनके परिवारों का 
ही नुकसान होता है। 


जहाँ भी टैक्स प्राधिकरण के पास अपना काम करने के 
लिए आँकड़े और राजनीतिक समर्थन हासिल है, वहाँ 
नतीजे बड़े ही अच्छे  हो सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम में 
सालों तक सरकारें टैक्स प्राधिकरण को कमजोर करती 
रहीं। टैक्स धोखाधरी के खिलाफ लोगों का जब 
सार्वजनिक गुस्सा फूटा तो सरकार को अधिक कठोर 
और कें द्रित दृष्टिकोण अपनाना पड़ा। नतीजा यह निकला 
कि 2018/19 में ब्रिटिश नागरिकों के विदेशी आय से 56 
करोड़ पाउंड टैक्स आया, जो दो साल पहले से लगभग 
दोगुना था। 


विकासशील देशों के लिए संसाधनों से अच्छी तरह संपन्न टैक्स 
प्राधिकरण की जरूरत और भी बढ़ जाती है, जहाँ सभी स्रोतों से 
मिलने वाला टैक्स सकल घरेलू उत्पाद के 20 प्रतिशत से कम 
ठहरता है। जबकि अधिकांश ओईसीडी देशों में यह प्रतिशत 30 
से अधिक है। विकासशील देशों में टैक्स प्राधिकरण की कम-
क्षमता के कारण गलत-मूल्य योजनाओं के अनुचित हस्तांतरण 
की संभावना अधिक रहती है। अनुचित वित्तीय लेन-देन के बारे 
में मबेकी उच्च-स्तरीय पैनल का अनुमान है कि अफ्रीकी 
महाद्वीप को प्रति वर्ष 50 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। 
इसका बड़ा हिस्सा न चुकाए गए टैक्स या उसकी चोरी की गई 
राशि होती है। ऐसा अनुमान है कि वैश्विक औसत स्तर तक 
पहुँचने के लिए उप-सहारा अफ्रीका जैसे देश में लगभग लगभग 
650,000 टैक्स कर्मचारियों की नियुक्ति करने की जरूरत है। 


ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति अपने-आप में पर य्ाप्त नहीं है। 
उन्हें प्रोत्साहित करना और पर य्ाप्त वेतन देना भी जरूरी है, 
ताकि वे निजी क्षेत्र के उच्च वेतन की तरफ न खिंचे। 


यूनाइटेड किगडम की सरकार द्वारा 3000 
टैक्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाले 
जाने के बाद एक संसदीय समिति ने यह 
आकलन किया कि इससे होने वाले हरेक 
पाउंड के बचत पर 10 पाउंड टैक्स का 
नुकसान हुआ। 


“OVERSIGHT OF MULTINATIONALS’ 
TAXES BY THE WHOLE OF SOCIETY 


WILL NEVER REPLACE THE WORK 
OF TAX INSPECTORS. RATHER IT 
HELPS THEM HAVE THE SUPPORT, 


RESOURCES AND LEGISLATION 
THEY NEED TO DO THEIR JOB, 


PARTICULARLY IN A CONTEXT OF 
STAFFING CUTS.”
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संसाधन और कर्मचारियों का बढ़ाया जाना कारगर होता है। 
अफ्रीका में खनन टैक्सिं ग के एक हालिया अध्ययन में पाया 
गया कि तंजानिया के राजस्व प्राधिकरण ने दस कर्मचारियों के 
साथ एक अंतरराष्ट्रीय टैक्सिं ग इकाई बनाई थी, जिसने 2012 
से प्रति वर्ष लगभग 130,000 अमेरिकी डॉलर की लागत पर 
एक विकासशील देश में लगभग 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर 
जुटाए थे। उस देश को अपने नागरिकों के लिए सार्वजनिक 
सेवाओं में खर्च करने हेतु अधिक राजस्व सख्त आवश्यकता थी। 


टैक्स अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत अंदरूनी 
नियंत्रण के साथ-साथ राजनेताओं और कार्यपालिका से भी 
स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, जो अपने निहित स्वार्थों के 
कारण उदारता से पेश आने की पैरवी कर सकते हैं।


एक अन्य कारक, जो समस्या को विकराल बनाता है वह प्रमुख 
लेखा फर्मों की ताकत है। पीडब्लूसी, ईवाई, केपीएमजी और 
डेलोइट – ये चार बड़े फर्म वर्तमान में 900,000 से अधिक लोगों 
को रोजगार देते हैं। यह यूरोपीय संघ के हर देश में नियुक्त सभी 
टैक्स विभागों के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग दोगुना 
है। ये फर्म अक्सर पूर्व टैक्स अधिकारियों और राजनेताओं को 
नियुक्त करते हैं, जो व्यापार और राजनीति के बीच असाधारण 
परिक्रामी दरवाजा (रिवोल्विं ग डोर) बनाते हैं।


बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे पर टैक्स लगाने के लिए एक सही 
प्रणाली वह होगी जो टैक्स प्राधिकरण के लिए अपेक्षाकृत सरल 
हो, विशेष रूप से गरीब देशों में जहाँ विशेषज्ञों की संख्या कम 
होती है। अभी “आर्म्स लेंथ प्रिंसि पुल” के कारण ठीक उल्टा हो 
रहा है। इसके हिसाब से टैक्स प्राधिकरण को किसी बहुराष्ट्रीय 
कंपनी की सहायक कंपनियों के बीच के लेन-देन को इस रूप में 
लेना पड़ता है मानो वह एक खुले बाजार में स्वायत्त कंपनियों के 
बीच हो रहा हो। 


इसका परिणाम यह होता है कि यदि टैक्स प्राधिकरण को लगता 
है कि किसी कॉर्पोरेशन ने टैक्स से बचने के लिए आंतरिक 


लेनदेन की कीमत गलत लगाई है, तो उसे इस लेन-देन 
की सटीक परिस्थितियों के बारे में पता लगाने के लिए 
बहुत समय और ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। इसके बावजूद, 
कॉर्पोरेशन खुद गंभीर सूचनाओं को नियंत्रित करते हैं और 
अपने पक्ष में महँगे वकीलों और एकाउंटेंटों की फौज खड़ी 
कर सकते हैं। 


सरकारों के लिए बेहतर और आसान रुख इस तथ्य को 
स्वीकार करना रहेगा कि आज के विशाल और जटिल 
कॉर्पोरेट ढाँचों के मामले में ‘आर्म्स लेंथ’ सिद्धांत काम 
नहीं करता और इसलिए, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एक 
वैश्विक कंपनी मानते हुए उनसे टैक्स वसूल करना पड़ेगा 
(देखें ब्रीफ 1)।


टैक्स प्राधिकरण मौजूदा टैक्स नियमों के अनुसार सुचारु 
रूप से काम कर सकें , उसे सुनिश्चित करने के लिए भी 
सरकारों को उन्हें पर्याप्त स्टाफ और संसाधन मुहैया करनी 
चाहिए। कारण टैक्स-व्यवस्था की क्षमता बढ़ाए जाने से 
राजस्व-वसूली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो कि 
इसकी लागत से अधिक है। विशेष रूप से विकासशील देशों 
के लिए इसका मतलब स्टाफ की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी 
करना होगा। 


यूके यूनियन पीसीएस का अनुमान है कि नियमों के 
पालन के प्रति समर्पि त हरेक टैक्स इंस्पेक्टर द्वारा प्रति वर्ष 
वसूल की जाने वाली टैक्स-राशि £650,000 (€755,000) 
स्टाफ पर होने वाले खर्च के बराबर ठहरती है। वहीं, काफी 
जटिल टैक्स बचाव के मामलों के निपटारे के लिए गठित 
“विशेष जाँच इकाई” अपने ऊपर होने वाले खर्च की 450 
गुना राशि की उगाही कर लेती है। 


“विकासशील देश कॉर्पोरेट टैक्स राजस्व पर 


ज्यादा निर्भर करते हैं  लेकिन टैक्स धोखाधरी 


के पीछे पड़ने के लिए उनके पास भौतिक और 


मानवीय संसाधन कम होते हैं”


बर्नार्ड एडजेई
डिप्टी जनरल सेक्रे टरी, पब्लिक सर्विस वर्कर्स  यूनियन, 


घाना 
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यूनियन की पहल 


टैक्स वसूली के लिए अत्यधिक कुशल, मेहनती और स्वतंत्र 
कर्मचारियों की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा 
सके कि सरकारी राजस्व की ठीक से वसूली हो और उसे 
जनता के हित में खर्च किया जाए। लेकिन टैक्स वसूल करने 
के लिए जिम्मेवार सरकारी विभाग, ऑस्ट्रेलियाई टैक्स 
ऑफिस ने अपने अधिकांश काम सेर्को, स्टेलर और 
आउटसोर्सिंग इंक को आउटसोर्स किया है। इन सबने मिलकर 
विभाग के साथ कुल 250 मिलियन डॉलर से अधिक का 
अनुबंध किया है।  


ये कंपनियां कुछ आपत्तिजनक वित्तीय व्यवहारों में भी लिप्त 
पाई गई हैं। ऑस्ट्रेलियाई यूनियनों, जिनमें पीएसआई से 
संबद्ध सीपीएसयू (कम्यूनिटी एंड पब्लिक सेक्टर यूनियन) भी 
शामिल है, ने इनकी जाँच के लिए सीआईसीटीएआर (सेंटर 
फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेट टैक्स एकाउंटबेलिटी एंड रिसर्च) के 
साथ काम किया।


ईम्मिग्रांट डिटेन्शन एंड प्राइवेट प्रिजन ब्यूजिनेस के लिए 
विख्यात सर्को 120 मिलियन डॉलर से अधिक राशि के 
अनुबंध के साथ आस्ट्रेलियाई ट्रेड यूनियन को सर व्ाधिक 
आउटसोर्स श्रम मुहैया करने वाली कंपनी है। सीआईसीटीएआर 
की जांच में बताया गया है कि सर्को की प्रतिष्ठा इतनी संदेहास्पद 
है कि पैराडाइज पेपर्स टैक्स-स्कैं डल के कें द्र में रहा लॉ फर्म 
एपलबाई तक ने उसे “समस्याओं, असफलताओं, भयानक 
गलतियों और अधिक दाम लगाने वाले के इतिहास” से लैस 
उच्च जोखिम वाला करार दिया। 


आस्ट्रेलियाई ट्रेड यूनियन के कॉल-सेंटर के लिए 50 मिलियन 
डॉलर का अनुबंध पाने वाली कंपनी स्टेलर ग्लोबल ने हाल ही 
में अपनी यूरोपीय शाखा को दिवालिया घोषित कर विवाद पैदा 


कर दिया दिया। उस पर ब्रिटेन के टैक्स प्राधिकरण का 
200,000 अमेरिकी डॉलर बकाया था। साथ ही, उसने 
अपने कर्मचारियों को बकाया वेतन भी नहीं दिया। जबकि 
एक महीने से भी कम समय पहले उसने ब्रिटिश वर्जिन द्वीप 
समूह में स्थित मूल कंपनी को 100,000 अमरीकी डालर से 
अधिक का भुगतान किया था। 


रिपोर्ट ने मीडिया में काफी विवाद पैदा किया। सीपीएसयू के 
महासचिव नादिन फ्लड ने गार्जियन से कहा कि 
“ऑस्ट्रेलियाई समुदाय वैसे भी आउटसोर्सिंग और 
निजीकरण को पसंद नहीं करता है, यह तो फिर भी 
आस्ट्रेलियाई ट्रेड यूनियन के आकर्षक अनुबंधों को उन 
कंपनियों को देने का मामला है जिनके टैक्स व्यवहार संदेह 
के घेरे में हैं”। 


सीआईसीटीएआर की रिपोर्ट में नीति-निर्माताओं के लिए 
अंतिम मूल कंपनी, और/या किसी भी सरकारी अनुबंध के 
सभी लाभार्थी मालिकों को सार्वजनिक करने तथा सभी 
सरकारी अनुबंधों की पारदर्शिता समेत कई मजबूत 
सिफारिशें शामिल हैं। 


पूरी रिपोर्ट “एक्सपोजिग कॉर्पोरेट वेब्स” को पढ़ने और यह 
जानने के लिए कि आपके कॉर्पोरेट टैक्स अभियान में 
सीआईसीटीएआर कैसे मदद कर सकता है, उनकी वेबसाइट 
पर जाएँ। 


टैक्स धोखाधरी करने वालों के लिए टैक्स ऑफिस की आउटसोर्सिं ग?
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टैक्स बचाव या धोखाधरी के लिए कॉर्पोरेशन और सुपर-
अमीर टैक्स-हैवन प्रणाली का दुरुपयोग न कर रहे हों,इसे 
सुनिश्चित करने के लिए टैक्स प्राधिकरण को जरूरी 
जानकारी मुहैया की जानी चाहिए। इसका मतलब यह 
सुनिश्चित करना है कि हर देश दूसरे देशों में बसे अपने 
नागरिकों की संपत्ति के बारे में अपने-आप जानकारी प्राप्त 
कर सकें  (जानकारी का स्वत: आदान-प्रदान)। 


टैक्स प्राधिकरण को भी व्यापक पारदर्शिता से बहुत लाभ 
होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के देश-दर-देश टैक्स लेन-
देन की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए (देखें, 
ब्रीफ 1)। साथ ही, उनके असली मालिकों के नाम भी 
सार्वजनिक किए जान चाहिए (देखें, ब्रीफ 7)।


मीडिया, ट्रेड यूनियनों और नागरिक समाज को 
कॉर्पोरेशनों पर नजर रखने और समस्याओं को सामने 
लाने में सक्षम करने जैसे उपायों से सरकारों पर टैक्स 
प्राधिकरण को और अधिक मजबूत करने का दबाव बढ़ेगा। 
टैक्स प्रणाली के ठीक से काम करने में लोगों का विश्वास 
बने, इसके लिए पारदर्शिता भी जरूरी है जो अभी काफी 


यूनियन की पहल 


निजीकरण और टैक्स धोखाधरी – संपर्क  का खुलासा
निजीकरण से लाभ प्राप्त करने वाले कॉर्पोरेशन अक्सर अंतत: टैक्स धोखाधरी, ऑस्टेरिटी बढ़ान और निजीकरण को औचित्य 
प्रदान करने का काम करते हैं। यूनियन इन संपर्कों को उजागर कर, निजीकरण और टैक्स धोखाधरी दोनों ही के खिलाफ 
मजबूत जनमत तैयार कर सकते हैं। 


यूनियन के अधिकारियों की कॉरपोरेशनों और कंपनियों की संरचना और खातों की समझ को बेहतर करने के लिए पीएसआई 
कार्यशालाओं का आयोजन करता है, ताकि वे गड़बड़ी और टैक्स धोखाधरी को पकड़ सकें , अपनी मजदूरी/वेतन को लेकर मोल-
भाव कर सकें  और निजीकरण के एजेंडा का विरोध कर सकें । 


इन कार्यशालाओं ने युगांडा के एक्टिविस्टों को यह समझने में मदद की कि यूनाइटेड कंपनी की एक निजी इक्विटी कंपनी 
एक्टिस (Umeme की एक निजी बिजली कंपनी) ने मुनाफे की उगाही करने के लिए कैसे मॉरीशस के टैक्स हेवन में स्थित 
कंपनी का इस्तेमाल किया। इस खुलासे के बाद युगांडा टैक्स प्राधिकरण ने पुष्टि की कि वह “अब मामले की छानबीन कर रहा 
है”।


इन कार्यशालाओं में हुए शोधों को प्राइवेट प्रोफिट्स एंड द पब्लिक पर्स नामक रिपोर्ट में संकलित किया गया है। इनसे पता चलता 
है कि कैरिबियाई देशों से लेकर स्विट्जरलैंड तक निजीकरण में संलिप्त कॉर्पोरेशन आपत्तिजनक वित्तीय व्यवहारों में किस तरह 
संलग्न हैं।


यूनियन टैक्स पत्रकारिता और, यह आपके अभियान को कैसे मदद कर सकता है, इसके बारे में और अधिक जानकारी लिए 
फाइनंस अनकॉवार्ड (एक ट्रेनिंग संगठन) से संपर्क  करें। इस विषय पर आगामी कार्यशालाओं के बारे में पता करने के लिए 
पीएसआई कम्युनिकेशंस टीम (communications@world-psi.org ) से संपर्क  करें। 


अपारदर्शी है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि नीति-निर म्ाण 
प्रक्रिया के सभी पक्षों को नीतियों और उनके कार य्ान्वयन की 
जानकारी हो। 


हाल में सामने आए कॉरपोरेट टैक्स घोटालों - जिन्होंने 
सरकारों को हरकत में ला दिया है, में से अधिकांश भेद 
खोलने और व्हिसिल-ब्लोअर के कारण सामने आए हैं। 
सरकारों को एंटोइन डेल्टॉर और राफेल हैलेट (पीडब्लूसी 
जैसे विशालकाय एकाउंटिग फर्म के कर्मचारी) जैसे इन 
व्हिसिल-ब्लोअर की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम 
संगठन समझौता पत्र तैयार करना चाहिए। इन दोनों ने 
औद्योगिक-पैमाने पर टैक्स बचाव में उक्त फर्म की मिलीभगत 
का खुलासा किया था। इसके लिए उन पर मुकदमा चलाया 
गया। 
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क्या होना चाहिए 


ट्रेड यूनियनों को अपने सरकारों से निम्नलिखित को सुनिश्चित करने की मांग करनी चाहिए:


1.	टैक्स प्राधिकरण सरकार की सभी शाखाओं, अन्य सरकारी एजेंसियों और निकायों के साथ-साथ आर्थिक और 
राजनीतिक प्रभाव से पूरी तरह स्वतंत्र हों।


2.	टैक्स प्राधिकरण के पास सूचना प्रौद्यिगिकी और स्टाफ समेत अन्य संसाधन पर य्ाप्त रूप से उपलब्ध हों। साथ ही, 
उनके पास टैक्स कानून और नीतियों को लागू करने के लिए पुख्ता अधिकार और काननी साधन भी हों। 


3.		टैक्स प्राधिकरण के पास अच्छी तरह से प्रशिक्षित और उत्साही पेशेवर कर्मचारी हों, उन्हें अच्छा वेतन मिले और 
काम का अनुकूल माहौल हो, जिसमें वे अपने मानव और ट्रेड यूनियन अधिकारों  का उपयोग कर सकें । 


4.	वे आईएलओ (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन) के तत्वावधान में अन्य सरकारों के साथ मिलकर व्हिसल-ब्लोअर के 
संरक्षण के लिए ऐसा आईएलओ समझौता-पत्र तैयार करें, जो कॉर्पोरेटों की गैरकाननी गतिविधियों को सामने 
लाने वालों को पर्याप्त कानूनी और शारीरिक सुरक्षा प्रदान कर सके। 


5.		टैक्स प्राधिकरण के पास उनके अधिकार-क्षेत्र में पंजीकृत सभी कंपनियों और ट्रस्टों, उनके लाभार्थी मालिकों का 
डेटाबेस और उनके वार्षिक वित्तीय खातों का रिकॉर्ड रखने का अधिकार हो। 


6.		वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एकल वैश्विक फर्म मानते हुए उनसे फोर्मूलरली एपोर्शनमेंट एकल टैक्सिं ग के आधार 
पर टैक्स वसूल करने तथा टैक्स व्यवस्था को सरलीकृत और प्रभावी बनान की पहल करें।  


7.		वे अपने अधिकार-क्षेत्र में मौजूद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी वित्तीय और टैक्स स्थितियों की देश-दर-देश 
रिपोर्ट प्रकाशित करने का निर्देश दें, ताकि वे लोगों की निगाह में रहें और टैक्स प्राधिकरण के काम को वैधता 
और राजनीतिक समर्थन मिल सके। 


8.		जहाँ भी संभव हो, वे गरीब देशों के टैक्स प्राधिकरण की क्षमता बढ़ान के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता 
प्रदान करें और उनका यथासंभव सहयोग करें। हितों का टकराव न हो, उसे सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी 
होगा कि उक्त समर्थन कैसा और किस हद तक होना चाहिए, उसका निर ध्ारण समर्थन प्राप्त करने वाले टैक्स 
प्राधिकरण करें। 


और अधिक जानकारी के लिए 
यूरोपीय पब्लिक सर्विस यूनियन – रिपोर्ट
 टकै्स सेवाओं और टकै्स धोखाधारी व बचाव के खिलाफ लड़ाई पर ऑस्टेरिटी का 
प्रभाव 


सेंटर फॉर इन्टरनेशनल कॉर्पोरेट टैक्स एकाउंटबिलिटी एंड रिसर्च – रिपोर्ट 
ऑस्ट्रेलियाई टकै्सेसन कार्यालय में आउटसोर्स सेवा और श्रम किराया निगमों के 
टकै्स व्यवहार 







PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL


45 AVENUE VOLTAIRE, BP 9
01211 FERNEY-VOLTAIRE  
CEDEX, FRANCE


TEL: +33 4 50 40 64 64
E-MAIL: PSI@WORLD-PSI.ORG


WWW.PUBLICSERVICES.INTERNATIONAL


पब्लिक सर्विसेज इंटरनेशनल एक वैश्विक ट्रेड यूनियन संघ है। यह 154 देशों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में 
काम कर रहे तकरीबन 30 मिलियन महिलाओं और पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। पीएसआई मानवाधिकार और 
सामाजिक न्याय का हिमायती है। यह गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के सर्वसुलभ किए जाने को बढ़वा देता है। पीएसई 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अनुसार तथा श्रम, नागरिक समाज और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। 


इसके  प्रकाशन में मदद करने के लिए हम फ़्रे डरिक एबर्ट स्टीफ़्टुं ग के प्रति 
आभार व्यक्त करते हैं  : 
WWW.FESDC.ORG
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ऐसा अनुमान है कि वैश्विक व्यापार का कम-से-
कम एक तिहाई कारोबार बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशनों 
के भीतर होता है। इसकी वजह यह है कि उनकी 


सहायक कंपनियाँ आपस में ही एक-दूसरे से खरीद-
बिक्री करती हैं। उनके बीच होने वाले इन लेन-देन की 
कीमत (pricing) ऐसे लगाई जाती है मानो वे एक 
खुले बाजार में स्वतंत्र कंपनियों के बीच हो रहे हों। 
जबकि हकीकत यह है कि मुनाफे को टैक्स हैवन में 
स्थानांतरित करने के लिए इन आंतरिक लेनदेन का 
आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।


ट्रेड यूनियनों को अपनी सरकारों से माँग करनी 
चाहिए कि:


•	 वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अपने मुनाफे, 
टैक्स और अन्य वित्तीय जानकारी को देश-दर-


देश सार्वजनिक करने को अनिवार्य करें 


मुख्य विंदु: 


देश-दर-देश


 सार्वजनिक रिपोर्टिंग  
समस्या: कॉर्पोरेशन को कहाँ


 मुनाफा हो रहा है उसकी जानकारी
“ट्रांसफर प्राइसिग (स्थानांतरण कीमत) दुरुपयोग” के 
क्लासिक उदाहरण:


•	 किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की एक सहायक कंपनी 
टैक्स-हैवन स्थित अन्य सहायक कंपनी को अपने 
उत्पाद बाजार-मूल्य से कम कीमत पर निर्यात 
करती है। उसके बाद वह कंपनी उन्हें किसी तीसरी 
कंपनी को ज्यादा कीमत पर बेचती है। इससे होने 
वाला मुनाफा टैक्स हैवन में जमा हो जाता है। 


•	 सहायक कंपनी टैक्स हैवन स्थित अन्य सहायक 
कंपनी को ब्रांड या ट्रेडमार्क  के लिए रॉयल्टी, प्रबंधन 
सेवाओं के लिए लोन या शुल्क पर ब्याज आदि जैसे 
भुगतान करती है। ये सभी खर्चे उसके मुनाफे से 
कम किए जा सकते हैं। इस तरह जिस देश में वह 
व्यापार कर रही है वहाँ उसे कम राशि पर टैक्स 
देना पड़ता है, जबकि सारे भुगतान टैक्स हैवन में 
जमा हो जाते हैं। 


कॉरपोरेट मुनाफे के इस तरह ऑफशोर (बाहर) 
स्थानांतरण से स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक 
सेवाओं पर खर्च किए जाने के लिए जरूरी राजस्व को 
नुकसान पहुंचता है, जिन पर यूनियन के सदस्य निर्भर 
करते हैं। इसके साथ ही, मजदूरी बढ़ाने और काम की 
शर्तों को बेहतर करने की बातचीत या मोल-तोल करते 
वक्त कॉरपोरेट प्रबंधक को यह कहने का बहाना मिल 
जाता है कि कंपनी के पास पैसे ही नहीं हैं, जबकि रुपए 
टैक्स हैवन में जमा होते हैं। कामगारों को यह कहा जा 
सकता कि मुनाफे का स्थानांतरण ‘उचित’ टैक्स व्यवहार 
है और यह उनके हित में है। जबकि वास्तव में, टैक्स 
प्राधिकरण और कामगारों दोनों को वंचित करने के लिए 
इस होशियारी भरे तर्क  का इस्तेमाल किया जाता है। 
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टैक्स प्राधिकरण के लिए इस तरह के अनुचित तरीकों को 
चुनौती देना मुश्किल होता है। कारण गलत या अनुचित 
प्राइसिग (कीमत) का पता लगाने के लिए टैक्स प्राधिकरण 
को अनगिनत लेन-देन की जाँच करनी पड़ेगी। उसके बाद 
उसे यह साबित करना होगा (कुछ मामलों में कोर्ट में) 
अनुचित प्राइसिग हो रही है। जिसका मतलब होगा कॉर्पोरेट 
वकीलों और एकाउंटेंटों की फौज का सामना करना (ब्रीफ 3 
देखें)। एक बड़ी समस्या यह भी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 
खाते इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं देते हैं कि वास्तव में चल 
क्या रहा है। कुछ टैक्स हैवन में खातों को प्रकाशित किया 
जाना जरूरी भी नहीं होता है। 


जहाँ खाते प्रकाशित होते भी हैं वहाँ अन्य सहायक कंपनियों 
के बीच धन के बड़े लेन-देन को दिखाया जाता है, लेकिन 
ऐसा आमतौर पर पर्याप्त विवरण दिए बिना किया जाता है। 
ऐसे में, उन लेन-देन का वास्तविक मतलब क्या है इसका 
पता नहीं चल पाता। 


टैक्स हैवन के माध्यम से कीमत स्थानांतरण (ट्रांसफर प्राइसिंग) : यह कैसे काम करता है


अभी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वैश्विक एकाउंट का देश-दर-देश या 
अपनी सभी सहायक कंपनियों का खुलासा नहीं करती हैं। 
खुलासा किए जाने के मानक भी जहाँ उनके शेयर होते हैं वहाँ 
आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, कई देशों में जो कंपनियाँ 
स्थानीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं हैं, उन्हें अपने खातों को 
प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तक कि 
यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ कंपनियाँ अपने खातों को प्रकाशित 
करती हैं, उनमें किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की सहायक कंपनियों के 
बीच के लेन-देन की वास्तविक समझ बनाने के लिहाज से न के 
बराबर जानकारी रहती है। 


किसी देश ‘अ’ में स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी पूंजी जैसी परिसंपत्ति या सॉफ्टवेयर जैसी बौद्धिक संपदा (आईपी) का स्वामित्व टैक्स-हैवन कंपनी को दे देती है, जो 
दूसरे देश ‘ब’ में स्थित उसकी सहायक कंपनी से अपने संसाधनों के उपयोग के लिए शुल्क वसूल करती है। इन खर्चों की ‘ब’ स्थित कंपनी के टैक्स बिल से 
कटौती की जाती है, जो कहीं और नहीं बल्कि टैक्स-हैवन कंपनी के पास ही जाता है। इस तरह, मुनाफा अपने स्रोत-स्थलों (उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही 
देश) से निकलकर ऑफशोर हैवन में जाकर जमा होता है जहाँ कोई वास्तविक आर्थिक गतिविधि नहीं होती है।


मेरा मानना है कि टैक्स धोखाधड़ी को हमें एक नैतिक मुद्दा 
– मानवाधिकार का मुद्दा - बनाना चाहिए 


विनी बयानीमा, ऑक्सफेम निदेशक  
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अब तक प्रगति


काफी लंबे समय से सिस्टम में सुधार की जरूरत महसूस की जाती रही 
है। लेकिन सरकारों पर कॉर्पोरेट लॉबिस्टों का प्रभाव रहा है। नागरिक 
समाज और यूनियनों के अभियान और जन-दबाव के बढ़ने के बाद 
ओईसीडी ने अंततः “देश-दर-देश रिपोर्टिं ग” के वैश्विक मानकों को 
विकसित किया है। 


2003 में टैक्स जस्टिस नेटवर्क  नामक सिविल सोसाइटी समूह ने देश-
दर-देश रिपोर्टिं ग के एकाउंट मानक का पहला/मूल मसौदा तैयार किया 
गया था। उसे यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था कि 
बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने व्यवसाय-स्थल (देश या क्षेत्राधिकार) को 
मुनाफे और चुकाए गए टैक्स की वार ष्िक रिपोर्ट देंगी (विवरण के लिए 
तकनीकी सारांश देखें)। ऐसे रिपोर्ट से यह पता चल सकता है कि कोई 
बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी क्षेत्राधिकार में कब अनुचित अनुपात में मुनाफा 
जमा कर रही है, जहाँ वह बहुत कम टैक्स देती है और उसके कर्मचारियों 
की संख्या या भौतिक परिसंपत्ति बहुत कम है। यह टैक्स बचाव का 
क्लासिक संकेत है। 


हालाँकि इस तरह की रिपोर्टिं ग टैक्स-बचाव को रोक पाने के लिए नाकाफी 
है। उसके लिए टैक्स नियमों में बड़े बदलाव जरूरी हैं। 


लेकिन रिपोर्टिं ग से इतना जरूर पता चल 
सकता है कि कॉर्पोरेशन क्या करने जा रहे हैं 
या क्या कर रहे हैं। इससे टैक्स धोखाधड़ी 
करने वाले कॉर्पोरेशनों और उन्हें मुमकिन 
करने वाली सरकारों के खिलाफ जनता के 
दबाव को बढ़ाना आसान हो जाता है। 
यूरोपीय संघ ने बैंकों और अन्य वित्तीय 
संस्थानों की देश-दर-देश रिपोर्टिं ग 
सार्वजनिक की। शुरुआती विश्लेषण बताते हैं 
कि उसके परिणामस्वरूप उनके टैक्स 
भुगतान में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 


ओईसीडी ताकतवर सरकारों के भारी प्रभाव 
में है। उनमें से कुछ अभी भी अपनी 
बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करने 
से कतराते हैं। नतीजतन, ओईसीडी मानक 
में गंभीर कमजोरियाँ रह जाती हैं। 


हालाँकि इस दिशा में प्रगति हुई है। 
सार्वजनिक प्रकाशन के लिए ग्लोबल 
रिपोर्टिं ग इनिशिएटिव का नया ड्राफ्ट 
मानक, तकनीकी रूप से ओईसीडी नमूने 
का मजबूत विकल्प प्रदान करता है। कुछ 
बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने स्वेच्छा से अपनी 
रिपोर्ट प्रकाशित की है। उदाहरण के लिए, 
यूरोपीय टैक्स हैवन लक्जमबर्ग के उपयोग 
के लिए भारी आलोचना के बाद यूनाइटेड 
किंगडम के बार्क लेज बैंक और दूरसंचार 
कंपनी वोडाफोन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित 
की। इससे यह पाता चलता है कि देश-दर-
देश सार्वजनिक रिपोर्टिं ग कॉर्पोरेशनों को 
व्यवसाय से बाहर नहीं करती है या 
नौकरियों को खतरे में नहीं डालती हैं - जैसा 
कि कुछ लॉबी करने वाले दावा किया करते 
हैं। 


कॉर्पोरेशन लक्जमबर्ग जैसे टैक्स


 हैवन में भारी मुनाफा जमा करते हैं 


स्रोत : जुकमैन, टॉसलौव और वियर, द मिसींग प्रोफिट्स 
ऑफ नेशंस, जुलाई 2018
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ओईसीडी मानक : प्रमुख मुद्दे 


वित्तीय संस्थानों के लिए रिपोर्टिं ग की जरूरत के साथ-साथ यूरोपीय संघ ने तेल, गैस और खनन कंपनियों के 
लिए देश-दर-देश सार्वजनिक रिपोर्टिं ग के ज्यादा सीमित रूपों को अपनाया है (जैसे नॉर्वे और कनाडा)। 2018 के 
मध्य तक यूरोपीय संघ अन्य आर्थिक क्षेत्रों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भी उक्त रिपोर्टिं ग को आवश्यक बनाने 
के प्रस्ताव पर विचार कर रहा था। हालाँकि उस प्रस्ताव में कई विकल्प और सीमाएं शामिल हैं, जिनका कुछ 
बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने टैक्स व्यवहार को जांच/निगरानी से बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। 


1.	ओईसीडी मानक कंपनियों के लिए देश-दर-देश रिपोर्ट को केवल टकै्स प्राधिकरण को मुहैया करना 
जरूरी बनाता है न कि सार्वजनिक करने को। सार्वजनिक रिपोर्टिंग के बिना यह जानने का कोई तरीका 
नहीं रह जाता है कि कॉरपोरेट टकै्स-धोखाधड़ी से गंभीरता से निपटा जा रहा है या नहीं। सार्वजनिक 
रिपोर्टों के बिना यूनियन यह नहीं पता कर सकते हैं कि जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी यह दावा कर रही होती 
है कि वह अपने कर्मचारियों के लिए काम शर्तें बेहतर करने और वेतन बढ़ा पाने में असमर्थ है, या यहाँ तक 
कि वह काम बंद कर रही होती है या छंटनी कर रही होती है तब वह अपने मुनाफे को ऑफशोर में जमा 
कर रही होती है या नहीं। 


2.	यह मानक केवल €750 मिलियन से अधिक बिक्री वाले (टर्नओवर) बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ लागू 
होता है। कारण ओईसीडी ने टकै्स जस्टिस अभियानकर्त्ताओं द्वारा उक्त सीमा को कम करने के दबाव का 
विरोध किया था। इसका मतलब यह है कि कई मध्यम आकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ यह दिखाने के लिए 
बिल्कु ल भी बाध्य नहीं हैं कि वे टकै्स हैवन का उपयोग कैसे कर रही हैं। 


3.	राष्ट्रीय टकै्स प्राधिकरणों के बीच रिपोर्टों को ओईसीडी द्वारा डिज़ाइन की गई एक जटिल प्रणाली के माध्यम 
से साझा किया जा रहा है। इसमें कुछ गरीब देशों को जरूरी जानकारी न मिलने का जोखिम है। 2018 के 
मध्य तक ओईसीडी प्रणाली में हस्ताक्षरित 70 देशों में से केवल पांच अफ्रीकी देश थे। रिपोर्ट को सर्व-
सुलभ करने का सबसे आसान तरीका यही हो सकता है कि उन्हें सार्वजनिक किया जाए। 


4.	ओईसीडी मानक किसी बहुराष्ट्रीय समूह के भीतरी लेन-देन और तीसरे पक्ष के साथ लेन-देन के बीच भेद 
नहीं करता है, और न ही यह रिपोर्ट के कॉर्पोरेशन के वैश्विक खाते से मिलान को जरूरी बनाता है। ये चूक 
कंपनियों के कार्यों को समझाने के लिए प्रदान की गई जानकारी की महत्ता को सीमित करती हैं। 
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यूनियन की पहल  
शेवरॉन : निजी से लेकर सार्वजनिक तक सभी क्षेत्रों में यूनियन को मजबूत करना 


तेल-बहुराष्ट्रीय कंपनी शेवरॉन और उसके आस्ट्रेलिया के 
ठेकेदारों ने विदेशी श्रमिकों का शोषण किया, उनकी मजदूरी 
में कटौती की और सार्थक बातचीत में शामिल होने से इनकार 
कर दिया, तो यूनियन ने दो दिन की हड़ताल कर दी। शेवरॉन 
यूनियन को अदालत ले गई और जब उसने 20 मिलियन 
अमरीकी डालर के नुकसान की भरपाई की माँग की, तो 
यूनियनों को औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए नए तरीकों 
के बारे में सोचने की ओर उन्मुख होना पड़ा। 


इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स  फेडरेशन ने दुनिया भर के निजी 
और सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियनों के साथ मिलकर काम 
किया ताकि यह खुलासा किया जा सके कि शेवरॉन अपनी 
उचित टैक्स हिस्सेदारी का भुगतान करने से बचने के लिए 
संदिग्ध टैक्स योजनाओं का कैसे उपयोग करता है। 2015 में 
पीएसआई, आईटीएफ और टैक्स जस्टिस नेटवर्क  (ऑस्ट्रेलिया) 
ने एक रिपोर्ट तैयार की। उसमें दिखाया गया कि शेवरॉन ने 
कैसे ऑफशोर खातों में टैक्स से बचाई गई 35 बिलियन 
अमरीकी डॉलर से अधिक रकम छिपाई।   


उसकी परिणति सीनेट की जांच में हुई, जिसमें शेवरॉन के 
अधिकारियों को कई बार राजनेताओं के सामने आने के लिए 
मजबूर होना पड़ा, जरूरी अतिरिक्त जानकारी देनी पड़ी, 
यूनियन के रिसर्च का जवाब देने को विवश होना पड़ा और यह 
मानना पड़ा कि टैक्स हैवन के उपयोग के चलते उन्हें 
ऑस्ट्रेलिया में 15 अरब अमेरीकी डालर तक कम टैक्स 
भुगतान पड़ा। 2017 में शेवरॉन को टैक्स ऑफिस के साथ एक 


ऐतिहासिक समझौता करना पड़ा। उसे 1 बिलियन अमरीकी 
डालर का बकाए टैक्स के तौर पर भुगतान करने के लिए 
राजी होना पड़ा। भविष्य में वह संभवतः लाखों में और भी 
भुगतान करेगी।


यूनियन के नेतृत्व वाले इस अभियान ने शेवरॉन के वैश्विक 
टैक्स संपर्क  को सामने लाने में मदद की। खासकर 
नीदरलैंड-आधारित लेटरबॉक्स कंपनियों के उपयोग ने डच 
यूनियनों को सक्रिय और संलग्न किया। उन्होंने  2018 में 
कंपनी के खिलाफ ओईसीडी में एक ऐतिहासिक टैक्स 
शिकायत दर्ज की। 


इससे यह पता चलता है कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विश्व 
स्तर पर टैक्स-धोखाधड़ी करती हैं तो यूनियनों को टैक्स 
अभियान और जांच के संपर्क -सूत्र देश के बाहर भी जोड़ने 
चाहिए। केवल आक्रामक कार्रवाई और औद्योगिक 
न्यायाधिकरणों पर पूरी तरह से भरोसा करने की बजाय, 
यूनियनों ने सीधे शेवरॉन के वित्तीय व्यवहार को चुनौती देने 
का फैसला किया। 


एक बड़े कॉर्पोरेशन से इतनी बड़ी टैक्स रकम वसूल करवा 
कर यूनियन अपनी बातचीत और समझौते की ताकत 
विकसित करने में सक्षम हुए और यह दिखाया कि यूनियन 
की ताकत को बढ़ाने में टैक्स एक प्रमुख घटक हो सकता है। 
शेवरॉन और अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अब भविष्य में 
यूनियनों का सामना करने से पहले दोबारा सोचेंगी। 
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•	 	मौजूदा एकाउंटिंग नियमों के अनुसार प्राय: बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने मुनाफे और टैक्स 
भुगतान को देश-दर-देश विभाजित करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे टैक्स-बचाव 
करना आसान हो जाता है। 


•	 	टैक्स बचाव से राष्ट्रों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च करने के लिए 
राजस्व की रकम को नुकसान पहुंचता है। इन सेवाओं पर कामगार और उनके परिवार निर्भर 
करते हैं। इन सेवाओं का अधिक उपयोग करने के कारण महिलाएं कुछ ज्यादा ही प्रभावित होती 
हैं। 


•	 देश-दर-देश रिपोर्टिं ग से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कॉर्पोरेशन को कहाँ से मुनाफा हो रहा है और 
वे कहाँ टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। इससे टैक्स-बचाव के जोखिम के रेखांकन और छिपाए गए 
मुनाफे के प्रति कामगारों को जागरूक करने में मदद मिलती है। 


•	 पारदर्शिता से टैक्स प्राधिकरण को भी कॉर्पोरेशनों पर उचित टैक्स भुगतान के लिए लोगों का 
दबाव बनाने में सहूलियत होगी। साथ ही, लोगों का टैक्स प्रणाली में विश्वास भी बढ़ेगा। 


कॉर्पोरेट पारदर्शि ता कामगारों के लिए क्यों
मायने रखती है?
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क्या होना चाहिए 


1.		सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वैश्विक स्तर के सर्वोत्तम नीतियों के अनुरूप देश-दर-देश रिपोर्ट दर्ज करें। 
कॉर्पोरेशनों के लिए इन रिपोर्टों को कंपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना आवश्यक किया जा 
सकता है। इसके साथ ही, सरकारें सभी रिपोर्टों को एक ही जगह पर प्रकाशित कर सकती हैं। 


2.		प्रस्तुत लेखन के वक्त, ग्लोबल रिपोर्टिं ग इनिशिएटिव का टैक्स मानक उच्चतम वैश्विक मानक है। 
ओईसीडी और सभी देशों को यह मानक अपनाना चाहिए। 


3.		बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशनों के मामले देखने वाले सभी वैश्विक यूनियन फेडरेशनों और राष्ट्रीय 
यूनियनों को वैश्विक फ्रे मवर्क  समझौतों (ग्लोबल फ्रे मवर्क  एग्रीमेंट्स) और सामूहिक सौदेबाजी 
समझौतों (कलेक्टिव बारगेनिंग एग्रीमेंट्स) में जीआरआई मानक के अनुपालन की माँग करनी 
चाहिए। 


4.		प्रकाशित रिपोर्टों को मानकीकृत ओपेन (सुलभ) डेटा प्रारूप में होना चाहिए, जिससे रिपोर्टों का 
विश्लेषण और तुलना आसान हो सके। चूँकि एकाउंट के नियम एक देश से दूसरे देश में भिन्न हो 
सकते हैं, इसलिए कॉर्पोरेशन के देश-दर-देश रिपोर्टों का उसके वैश्विक एकाउंट के साथ सामंजस्य 
करना चाहिए, ताकि मिलान करते वक्त गड़बड़ी से बचा जा सके। 


5.		कॉर्पोरेशनों के लिए रिपोर्ट प्रकाशित की अनिवार्यता के लिए कुल वैश्विक बिक्री की मौजूदा 
न्यूनतम सीमा को €750 मिलियन से घटाकर €100 मिलियन या 100 मिलियन अमेरिकी 
डॉलर करना चाहिए ताकि छोटी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी इसके दायरे में आ सकें । 


6.		जिन देशों में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ज्यादा निवेश हो वे ऑस्ट्रेलिया से सीख सकते हैं। 
आस्ट्रेलिया टैक्स-उचित आय तथा बड़ी घरेलू और विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा देय टैक्स 
की सलाना रिपोर्ट प्रकाशित करती है। हालाँकि यह देश-दर-देश की पूर्ण रिपोर्टिं ग का विकल्प नहीं 
है। कारण यह कॉर्पोरेशनों के टैक्स और आय की सीमित तस्वीर प्रदान करता है न कि वैश्विक। यह 
अनुचित रूप से कम टैक्स दे रहे कोरपोरेशनों पर कड़ी कार्रवाई के लिए राजनेताओं पर जनता का 
दबाव बनाने का एक उपयोगी तरीका है। 
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ऑस्ट्रेलियन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फेडरेशन (एएनएमएफ) वृद्ध-देखभाल के क्षेत्र में नर्स-रोगी अनुपात को बढ़ाने का 
अभियान चला रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वृद्धों की वैसी देखभाल हो जिसके वे हकदार हैं। फिर भी 
निजी क्षेत्र के मालिकों ने यह दावा किया कि ज्यादा कर्मचारियों के लिए पर्याप्त रकम नहीं है। 


जवाब में एएनएमएफ ने एक लानत-भरी रिपोर्ट जारी की। उसमें यह उजागर किया गया कि वृद्ध-देखभाल करने वाले 
निजी क्षेत्रों को कितना ज्यादा सरकारी फंड मिलता है और वे अपने मुनाफे को कैसे ऑफशोर में स्थानांतरित करते हैं। 
रिपोर्ट के सामने आने के एक हफ्ते बाद ही एक आधिकारिक सीनेट टैक्स जांच शुरू किया गया। रिपोर्ट में इसका उल्लेख 
किया गया है कि बूपा, एलिटी, ओपल एजेड केयर और अन्य कई, मुनाफे की बड़ी रकम के ऑफशोर स्थानांतरण के लिए 
कैसे अत्यधिक जटिल बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट संरचनाओं और, अक्सर बड़े पैमाने पर संबंधित लोन का इस्तेमाल करते हैं। 
आसमान छूती लागत, सेवा की बिगड़ती गुणवत्ता और संदिग्ध टैक्स व्यवहार के कारण दुनिया भर में सरकारों द्वारा 
सार्वजनिक सेवाओं की आउटसोर्सिंग किए जाने पर लोगों का गुस्सा बढ़ा है। इसलिए आउटसोर्सिंग सवालों के घेरे में हैं। 


ऑस्ट्रेलिया में रॉयल कमीशन द्वारा वृद्ध देखभाल की खराब गुणवत्ता, कम-पोषण तथा अपर्याप्त कर्मचारी की हकीकत को 
सामने लाए जाने ने लोगों के गुस्से को और भी बढ़ा दिया। ऐसी बदहाली तब है जब कि उन्हें अरबों में सरकारी फंडिग की 
जाती है।


“यह जटिल ट्रस्ट और कॉर्पोरेट संरचनाओं के साथ-साथ टैक्स चुकाने वालों के इन कंपनियों को दिए जाने वाले 
योगदान के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। इससे एक बार फिर यह स्पष्ट होता है कि वृद्ध-देखभाल 
के लिए सरकारी छूट के रूप में करोड़ों डॉलर पाने वाली इन निजी कंपनियों को क्यों उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए”  


एएनएमएफ फेडरल सचिव, एनी बटलर


अभियान और टैक्स-व्यवहार को सामने लाने के परिणामस्वरूप लोगों के बीच यह राय कायम हुई कि समाधान फंडिग 
बढ़ाने से नहीं बल्कि अधिक कुशल कर्मचारियों तथा पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने से होगा।  


“OVERSIGHT OF MULTINATIONALS’ 
TAXES BY THE WHOLE OF SOCIETY 


WILL NEVER REPLACE THE WORK 
OF TAX INSPECTORS. RATHER IT 
HELPS THEM HAVE THE SUPPORT, 


RESOURCES AND LEGISLATION 
THEY NEED TO DO THEIR JOB, 


PARTICULARLY IN A CONTEXT OF 
STAFFING CUTS.”


यूनियन की पहल 
टैक्स रिसर्च वृद्ध-देखभाल की गुणवत्ता बढ़ाता है 
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“OVERSIGHT OF MULTINATIONALS’ 
TAXES BY THE WHOLE OF SOCIETY 


WILL NEVER REPLACE THE WORK 
OF TAX INSPECTORS. RATHER IT 
HELPS THEM HAVE THE SUPPORT, 


RESOURCES AND LEGISLATION 
THEY NEED TO DO THEIR JOB, 


PARTICULARLY IN A CONTEXT OF 
STAFFING CUTS.”


टैक्स जस्टिस नेटवर्क  


इस मुद्दे पर टकै्स जस्टिस नेटवर्क  का वेबपेज   


यहाँ देखें :  https://www.taxjustice.net/topics/
corporate-tax/country-by-country/ 


और अधिक जानकारी 


यूरोपियन पब्लिक सर्वि स यूनियन – रिपोर्ट 


टकै्स निरीक्षक देश-दर-देश सार्वजनिक रिपोर्टिंग क्यों 
चाहते हैं उसके छह कारण 


यहाँ देखें : https://www.epsu.org/article/six-
reasons-why-tax-inspectors-want-pub-
lic-country-country-reporting


ग्लोबल रिपोर्टिं ग इनिशिएटिव (वैश्विक रिपोर्टिं ग पहल)  


सरकारों को टकै्स और अन्य भुगतान किए जाने के 
जीआरआई मानक   


यहाँ देखें :  https://www.globalreporting.org/
information/news-and-press-center/
Pages/tax-transparency-investors.aspxv
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45 AVENUE VOLTAIRE, BP 9
01211 FERNEY-VOLTAIRE  
CEDEX, FRANCE


TEL: +33 4 50 40 64 64
E-MAIL: PSI@WORLD-PSI.ORG


WWW.PUBLICSERVICES.INTERNATIONAL


पब्लिक सर्विसेज इंटरनेशनल एक वैश्विक ट्रेड यूनियन संघ है। यह 154 देशों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में 
काम कर रहे तकरीबन 30 मिलियन महिलाओं और पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। पीएसआई मानवाधिकार और 
सामाजिक न्याय का हिमायती है। यह गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के सर्वसुलभ किए जाने को बढ़वा देता है। पीएसई 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अनुसार तथा श्रम, नागरिक समाज और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। 


इसके  प्रकाशन में मदद करने के लिए हम फ़्रे डरिक एबर्ट स्टीफ़्टुं ग के प्रति 
आभार व्यक्त करते हैं  : 
WWW.FESDC.ORG
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कॉर्पोरेट टैक्स
 का निर्धारण  


 यूनियन सूचनाओं के स्वत: 
 आदान-प्रदान की मांग करता है  


7
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ऐसा अनुमान है कि टैक्स हैवन में दुनिया का आठ 
फीसदी वित्तीय धन मौजूद है, जिसे अमीरों ने 
विदेशों में जमा कर रखा है।


इसका मतलब के रूप में राजस्व की भारी रकम का 
हाथ से निकाल जाना है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी 
सार्वजनिक सेवाओं के काम आती है। टैक्स-हेवन की 
गोपनीयता से सुपर-अमीरों को मोटी रकम हासिल 
करने और श्रम द्वारा उत्पादित मूल्य के उचित से ज़्यादा 
हिस्से को छिपाने में मदद मिलती है। इससे असमानता 
में और भी अधिक बढ़ोतरी होती है। साथ ही, इससे 
धन और ताकत का कें द्रीकरण होता है, जिसका उपयोग 
चुनावों को प्रभावित करने और सरकारी नीतियों को 
नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।


ट्रेड यूनियनों को सभी देशों से मांग
 करनी चाहिए कि वे :


•	 अपने नागरिकों की विदेशों में जमा धन-संपत्ति 
के बारे में सूचनाओं का स्वत: आदान-प्रदान करें 


ताकि टैक्स संस्थानों को ऐसी धन-संपत्ति का 
पता चले और वे उनसे टैक्स वसूल सकें


प्रमुख विंदु : 


सूचनाओं का स्वत: 
आदान-प्रदान 


समस्या :  सुपर अमीरों के 


विदेशी संपत्ति का पता लगाना  


टैक्स संस्थानों ने निजी धन-संपत्ति के विदेशों में ठिकाने 
लगाए जाने को रोकने के लिए अरसे से संघर्ष किया है। 
यदि टैक्स संस्थानों को किसी अमीर नागरिक पर दूसरे 
देश या क्षेत्र में नकद या संपत्ति छिपाने का संदेह हो, तो 
उसे उसके लिए उक्त देश या क्षेत्र के सरकार या अधिकारी 
से जानकारी प्राप्त करने के लिए काफी मेहनत करनी 
पड़ती है। यदि जानकारी मिलती भी है तो काफी देरी से। 
यह समस्या खासकर, कम और मध्यम आय वाले देशों 
के लिए और भी अधिक कठिन रूप ले लेता है। कारण 
उनके टैक्स संस्थानों के पास, टैक्स से बचने वालों की 
निगरानी करने या उनके पीछे पड़ने के लिए  प्राय: पर्याप्त 
संसाधन नहीं होते हैं। 


यह मज़दूरों के हिस्से के धन का विदेशी अमीरों के खाते 
में पुनर्वि तरण है, जिससे सभी देश प्रभावित हैं। लेकिन 
गरीब देशों पर इसका अपेक्षाकत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता 
है, जिन्हें राजस्व की सख्त आवश्यकता होती है।


यही कारण है कि टैक्स जस्टिस नेटवर्क  ने 2003 में 
बहुपक्षीय और औटोमेटिक (स्वत:) सूचना आदान- 
प्रदान के लिए अभियान शुरू किया, ताकि टैक्स संस्थानों 
को केवल सूचना या जानकारी मात्र जुटाने के लिए 
कठिन प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। ट्रेड यूनियन आंदोलन 
इस अभियान का पुरजोर समर्थन करता है।







FIXING CORPORATE TAX - BRIEF SIX 3


टैक्स 
हेवन
में जमा 
विशाल 
धन-राशि 


स्रोत : गैबरियल जुकमैन, 
द हिडेन वेल्थ ऑफ नेशंस, 2015
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नाइजेरियाई श्रमिक आन्दोलन का टैक्स जस्टिस के लिए लामबंदी 


नाइजीरिया की यूनियनें विकास के लिए सार्वजनिक धन के 
निवेश की लड़ाई में सबसे आगे रही हैं, जिसकी देश भर में 
बहुत जरूरत है। आयात शुल्क पर छूट देने के कारण 
नाइजीरिया को एक साल में 32.7 करोड़ डॉलर का नुकसान 
होता है। यह स्वास्थ्य के लिए आवंटित संघीय बजट से दोगुने 
और शिक्षा के लिए आवंटित बजट से अधिक है। यदि इसे 
बचाया जाए तो यह नाइजीरिया की बढ़ती आबादी को अल्प-
विकासित और गरीबी की स्थिति से बाहर निकालने के लिए 
उत्पादन के क्षेत्रों में निवेश के काम आ सकता है।


नाइजीरियाई अधिकारियों के अनुसार, नीदरलैंड इसके तेल 
निर्यात का एक महत्वपूर्ण ठिकाना है, लेकिन डच आंकड़ों में 
इस बिक्री का अच्छा-खासा हिस्सा शामिल नहीं किया जाता 
है। टैक्स से बचने के लिए पूंजी अकसर नीदरलैंड्स का राह 
पकड़ती है। जैसे कि, विख्यात “डबल डच सैंडविच” कॉर्पोरेट 
संरचना।


इस स्थिति से नाराजगी ने पीएसआई और पीईस को 
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की यूनियनों, नागरिक समाज 
और नाइजीरिया लेबर कांग्रेस को एक साथ लाने के लिए 


अग्रसर किया, ताकि समस्या को बेहतर ढंग से समझा जा 
सके और समुचित पहल की जा सके। इसके परिणामस्वरूप 
एक राष्ट्रीय मंच की स्थापना हुई, जिससे गैर-कानूनी वित्तीय 
प्रवाह और टैक्स धोखाधरी के खिलाफ यूनियनों और 
नागरिकों को लामबंद किया जा सका। इसे मीडिया का 
अच्छा कवरेज मिला और टैक्स एक मजबूत राजनीतिक मुद्दा 
बना।


मंच ने वित्त मंत्रालय के सामने कई रैलियों का नेतृत्व किया। 
प्रदर्शनकारियों ने अपने उचित हिस्से के भुगतान की मांग 
करते हुए बहुराष्ट्रीय मुख्यालय पर कब्जा किया। इसके साथ 
ही, अफ्रीका के ITUC यूनियनों ने “स्टॉप द ब्लीडिग” नामक 
एक महाद्वीप के स्तर के व्यापक अभियान का समर्थन किया 
है। इसका उद्देश्य अवैध वित्तीय प्रवाह - खासकर कॉर्पोरेट 
टैक्स की चोरी द्वारा – को कम करना है। 


अधिक जानकारी के लिए, पीएसआई का पेपर देखें: टैक्स 
जस्टिस नाइजीरिया


“नाइजेरिया की सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दी जाने वाली अनावश्यक टैक्स छूट को कम कर अपना राजस्व बढ़ा 
सकती है। इससे सार्वजनिक ढांचागत विकास के लिए फंडिग की कमी की चुनौती का सामना करने में मदद मिल सकती 
है। इसके साथ ही, यह नाइजेरिया की जनता, खासकर गरीब तबके के लिए सामाजिक सुरक्षा मुहैया करने, उसे और 
भी व्यापक करने, सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों को वेतन देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी काम आएगा। 
हम यह भी मानते हैं  कि ट्रेड यूनियन और नागरिक समाज समेत सभी पक्षों को साथ लेकर चलने से सरकार की धन 
के अवैध प्रवाह के खिलाफ लड़ाई और भी अधिक सफल होगी”। 


सरकार के लिए नाइजेरिया टैक्स प्लेटफॉर्म की घोषणा  
(सह-हस्ताक्षर पीएसआई)


यूनियन की पहल  
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अब तक की प्रगति 


वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से, सुपर अमीरों द्वारा विदेशों 
में आसानी से मुनाफा छिपाने को रोकने के लिए 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। आर्थिक सहयोग 
और विकास संगठन (OECD) ने आखिरकार सूचना के 
स्वत: आदान-प्रदान के लिए एक सामान्य रिपोर्टिं ग मानक 
(सीआरएस) विकसित किया है। इसके द्वारा विदेशी 
नागरिकों के बैंक खातों और धन-संपत्ति संबंधी जानकारी 
को उनके देशों के साथ अपने-आप साझा करना आवश्यक 
कर दिया गया है। इससे इसकी जांच की जा सकेगी कि कि 
वे टैक्स का सही भुगतान कर रहे हैं या नहीं।  


इस व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय 
टैक्स संस्थान वे जानकारी प्राप्त कर सकें  जिनसे वे यह 
सुनिश्चित कर पाएँ कि उनके नागरिक विदेशों में धन-
संपत्ति छिपा कर अपने देश में टैक्स की चोरी तो नहीं कर 
रहे हैं। यह तथ्य कि सीआरएस मौजूद है या वजूद में आया, 
अपने-आप में एक बड़ा कदम है।


हालाँकि, ओईसीडी योजना के साथ कई बड़ी समस्याएँ हैं:	


•	 ओईसीडी जोर देकर कहता है कि जो देश टैक्स 
संबंधी जानकारी चाहते हैं उन्हें खुद भी ऐसी जानकारी दूसरे 
देशों को देनी चाहिए। यह कम आय वाले देशों के लिए 
समस्याप्रद है। कारण, उन्हें तैयारी के लिए ज़्यादा समय की 
जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में, उस दौरान उन्हें अपने 
नागरिकों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकती है।  


•	 ओईसीडी कुछ देशों के साथ जानकारी साझा 
करने करने वाले देशों और सरकारों के बारे में भी यह मन 
लेता है कि वे सीआरएस का पालन कर रहे हैं। नतीजतन, 
स्विट्जरलैंड जैसी कई सर्वाधिक गोपनीय सरकारों ने 
सीआरएस पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन वे कम आय वाले 
देशों के साथ जानकारी साझा करने से इंकार करते हैं। 
संयुक्त राज्य अमेरिका ने तो इस पर हस्ताक्षर तक नहीं 
किया है। 


•	 सीआरएस पर हस्ताक्षर न करने वाली कई 
सरकारें अपने यहाँ ‘निवेश द्वारा नागरिकता’ जैसी योजना 
की पेशकश करते हैं। अमीर लोग अपनी धन-संपत्ति को 
अपने देश की नजरों से बचाने के लिए इस तरह की योजना 
का फायदा उठा सकते हैं। 


इसलिए, सीआरएस को और भी कठोर बनाने की जरूरत 
है। साथ ही, सीआरएस से मिली जानकारी के आधार पर 
टैक्स बचाने वाले अमीरों पर कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय टैक्स 
संस्थानों को समुचित संसाधन और और राजनीतिक 
समर्थन भी दिया जाना जरूरी है। कारण ऐसे अमीरों का 
राजनीतिक संपर्क  काफी मजबूत हो सकता है (देखें ब्रीफ 3, 
टैक्स संस्थानों को सशक्त करना )


“हमारा मानना है कि नागरिकों और योजना/


निर्णय-कर्ताओं को इस तरह की सूचनाओं को 


सामने लाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रयास 


करने वालों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए जिन्हें 


इसके लिए अपनी स्वतंत्रता को जोखिम में 


डालना पड़ता है” 


क्रिश्चियन एड यूके
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क्या होना चाहिए  


ट्रेड यूनियनों को:


1.	सरकारों से सीआरएस को सुधारने की मांग करनी चाहिए, जिससे इस पर हस्ताक्षर करने वाली सभी 
सरकारें एक-दूसरे से स्वत: जानकारी साझा करने के लिए बाध्य हो सकें । कम-आय वाले देशों को उनके 
विदेश में रहने वाले नागरिकों के बारे में तुरंत जानकारी दिए जाने की सहूलियत दी जानी चाहिए, लेकिन 
उन्हें इस तरह की जानकारी देने के लिए पाँच साल का वक्त देना चाहिए ताकि वे इसके लिए जरूरी व्यवस्था 
तैयार कर सकें । 


2.	इस बात पर जोर देना चाहिए कि सरकारें यह सुनिश्चित करें कि वे उन्हें टैक्स रेसिडेंसी (निवास प्रमाण पत्र) 
न दें जो उनके अधिकार क्षेत्र में शारीरिक रूप से छह महीने से कम समय के लिए रहते हैं। रुपयों या निवेश 
के लिए निवास प्रमाण पत्र नहीं बेचा जाना चाहिए। इन उपायों से अमीरों को टैक्स-बचत के लिए सीआरएस 
पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों में टैक्स रेसिडेंसी खरीदना कठिन हो सकेगा। 


3.	राष्ट्रीय टैक्स संस्थानों को ज्यादा संसाधनयुक्त और राजनीतिक सहायता दिए जाने की मांग करनी चाहिए 
ताकि वे सीआरएस द्वारा विदेशों में छिपाए हुए धन की जानकारी मिलने के बाद अपने देश में संबंधित व्यक्ति 
को पकड़ सकें ।


टैक्स की स्वत:
 जानकारी श्रमिकों के लिए क्यों मायने रखती है? 


•	 यदि टैक्स से बच निकलने वालों को पकड़ने के लिए जरूरी जानकारी टैक्स संस्थानों को नहीं मिलेगी तो नतीजा 
यह होगा कि अमीर कम टैक्स देंगे और श्रमिक ज़्यादा।  


•	 टैक्स से बच निकलने का मतलब उन सरवाजनिक सेवाओं के लिए धन का अभाव होना है, जिन पर श्रमिक और 
उनके परिवार निर्भर करते हैं। मिसाल के लिए, स्कू ल और अस्पताल आदि। इससे घरेलू देखभाल पर निर्भरता 
बढ़ती है, जो मुख्य तौर पर महिलाओं पर काम के बोझ को बढ़ाता है। 


•	 विदेशों में धन छिपा सकने की क्षमता अमीरों को और भी अधिक अमीर बनाता है, जिससे  असमानता बढ़ती है। 


•	 स्वत: जानकारी की व्यवस्था खासकर, कम और मध्यम-आय वाले देशों के ज़्यादा काम आएगी, जिनके लिए और 
अधिक राजस्व बहुत जरूरी है
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सूचना के स्वत: आदान-प्रदान पर ताजा रिपोर्ट के लिए टैक्स जस्टिस नेटवर्क  पृष्ठ देखें:


https://www.taxjustice.net/category/policy/automatic-exchange-of-
information/


सीआरएस पर ओईसीडी के ऑफिसियल पृष्ठ के लिए देखें:


http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-
standard/  


टैक्स जस्टिस के बिना जेंडर जस्टिस भी नहीं 


यूनियन की पहल 


टैक्स जस्टिस की लड़ाई में महिलाओं की आवाज अनिवार्य है, 
कारण महिलाओं को सार्वजनिक निवेश से आनुपातिक तौर पर 
अधिक लाभ होता है। ऐसे में, टैक्स जस्टिस सुनिश्चित करना 
महज व्यवस्थागत मुद्दा नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा बन जाता 
है। यह नारीवादी संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।


टैक्स संबंधी बहस के अनावश्यक रूप से जटिल हो जाने से होता 
यह है है श्रमिक और आम लोग उसके निहितार्थ समझने से 
वंचित रह जाते हैं। साथ ही, वे उसमें भाग भी नहीं ले पाते। 


2016 में, पीआईआईएसआई (फ्रे डरिक एबर्ट स्टिफ्टंग और टैक्स 
जस्टिस नेटवर्क  के साथ मिलकर) ने इन तमाम मुद्दों के बीच 
मजबूत संपर्क  बनाने के लिए जेंडर और टैक्स पर पहला ग्लोबल 
फोरम आयोजित किया। यह वैश्विक नागरिक समाज, ट्रेड 
यूनियनों और जेंडर जस्टिस समूहों को एक साथ लाने वाला 
पहला फोरम था। पीएसआई ने यू.के, कोलंबिया और अफ्रीका 
भर में आगे और भी कई बैठकों के माध्यम से गठबंधन बनाना 
जारी रखा है।


कॉरपोरेट टैक्स को बचाए जाने की कीमत अक्सर महिलाओं 
को, प्राय: बुनियादी जरूरत की चीजों पर टैक्स बढ़ाए जाने से, 
चुकानी पड़ती है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि यह जेंडर 
असमानताओं को कैसे मजबूत करता है। मौजूदा जेंडरीय 
मानदंडों के कारण अमीरों और अधिकांश महिलाओं को अपनी 
आय का बड़ा हिस्सा अपने आश्रितों के लिए बुनियादी जरूरत के 
सामान जुटाने में खर्च करना पड़ता है। जबकि  अमीरों और 
कोरपोरेशनों को तुलनात्मक रूप से अपनी आय का बहुत ही 


मामूली हिस्सा इसके लिए खर्च करना होता है, जो प्राय: 
टैक्स-छूट से लाभान्वित होते हैं। 


सार्वजनिक सेवाओं के लिए पर्याप्त फंडिग न मिलने का 
सबसे अधिक खामियाजा महिलाओं और लड़कियों, विशेष 
तौर पर वे जो हाशिए पर हैं या गरीबी में रह रही हैं, को 
भुगतना पड़ता है। ऐसी सेवाओं के तहत मुफ्त गुणवत्तायुक्त  
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, पानी, शिक्षा, बच्चे की देखभाल 
और बेहतरी, सामाजिक संरक्षण, और हिसा-विरोधी, यौन 
और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं तथा सुरक्षित सार्वजनिक 
परिवहन आदि आती हैं। 


पुरुषों की तुलना में महिलाएं 2.5 गुना अधिक समय तक 
अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम करती हैं। सामाजिक 
सेवाओं को सरकारी फंडिग न मिल पाने की स्थिति में 
महिलाएं और भी ज्यादा अवैतनिक काम करने के लिए 
मजबूर होती हैं। 


यूनियनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला ट्रेड 
यूनियन नेता, टैक्स और अन्य आर्थिक मसलों के जरूरी 
ज्ञान से सशक्त की जाएं। इससे यूनियन और उनके भीतर 
महिलाओं के नेतृत्व को मजबूती मिलती है। 


और अधिक जानकारी  
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पब्लिक सर्विसेज इंटरनेशनल एक वैश्विक ट्रेड यूनियन संघ है। यह 154 देशों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में 
काम कर रहे तकरीबन 30 मिलियन महिलाओं और पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। पीएसआई मानवाधिकार और 
सामाजिक न्याय का हिमायती है। यह गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के सर्वसुलभ किए जाने को बढ़वा देता है। पीएसई 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अनुसार तथा श्रम, नागरिक समाज और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। 


इसके  प्रकाशन में मदद करने के लिए हम फ़्रे डरिक एबर्ट स्टीफ़्टुं ग के प्रति 
आभार व्यक्त करते हैं  : 
WWW.FESDC.ORG








PUBLIC SERVICES 
INTERNATIONAL
The global union federation of workers in public services


H
I
N
D
I


ब्री
फ 


8


कॉर्पोरेट टैक्स 
का निर्धारण 


 यूनियन लाभदायक स्वामित्व को सार्वजनिक करने की मांग करता है 
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ट्रेड यूनियनों को सरकार से यह मांग करनी 
चाहिए कि :


•	 वह कपनियों, ट्रस्टों और फाउंडेशनों के 
असली मालिकों के नामों का एक सार्वजनिक 


रजिस्टर तैयार करे 


प्रमुख विंदु: 


लाभदायक 
स्वामित्व को 


सार्वजनिक करना


समस्या : छिपे मालिक, छिपा धन 


यह ज़रूरी नहीं है कि किसी कंपनी, ट्रस्ट या फाउंडेशन 
का अंतिम लाभार्थी मालिक मालिक उसका शेयरधारक 
हो। कारण वह अन्य कंपनियों के जरिए उनका मालिक 
हो सकता है। भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की योजनाएं 
अक्सर बेनामी वैधानिक माध्यमों का उपयोग करती हैं। 
इससे कानूनी/नैयायिक एजेंसियों के लिए उन्हें पकड़ 
पाना मुश्किल हो जाता है। 


पनामा पेपर्स और टैक्स हैवन्स से अन्य गोपनीय रिकॉर्ड 
के सामने आने से पता चला है कि दुनिया भर के कई 
सैकड़ों राजनेताओं, व्यापारियों और अन्य प्रमुख हस्तियों 
ने अपनी धन-संपत्ति को छिपाने के लिए बेनामी कंपनियों 
का उपयोग किया है। नतीजतन इस पर उनके अपने देश 
टैक्स नहीं लगा पाते हैं, जिससे मिलने वाले राजस्व का 
उपयोग वे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवाओं 
के लिए करते, जिन पर कामगार और उनके परिवार 
आश्रित रहते हैं।  


बेनामी कंपनियों का इस्तेमाल भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा 
किया जा सकता है। इसका शेयरधारक भी व्यवसायों से 
पैसे निकालने के लिए दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे ये 
ठप्प पड़ सकते हैं और कामगारों की नौकरी जा सकती है। 
भ्रष्ट राजनेताओं के साथ-साथ बेनामी कंपनियों का 
इस्तेमाल संगठित अपराध और यहाँ तक कि आतंकवादियों 
द्वारा धन की आवाजाही को छिपाने के लिए किया जा 
सकता है।


दु निया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ कंपनियों 
और ट्रस्टों या फाउंडेशनों जैसे अन्य 
वैधानिक माध्यमों के लिए यह ज़रूरी 


नहीं होता है कि वे अपनी संपत्ति के मालिकों या 
नियंत्रकों का नाम सार्वजनिक करें। ऐसे में, इन 
माध्यमों का उपयोग टैक्स से बचने, आपराधिक 
संपत्ति या भ्रष्ट/अवैध भुगतान छिपाने के लिए 
किया जा सकता है।
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इस समस्या पर रोक लगाने के लिए कंपनियों के अंतिम लाभार्थी 
मालिकों – वे लोग जिनका उन पर स्वामित्व है या जो उन्हें नियंत्रित 
करते हैं – को केवल लीक या व्हिसल-ब्लोअर के माध्यम से ही नहीं 
बल्कि वैसे भी सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। यही ट्रस्टों और 
फाउंडेशनों के साथ भी लागू करना जरूरी है। कारण संपत्ति के 
अंतिम मालिकों का नाम छिपाने के लिए भी उनका भी इस्तेमाल 
किया जा सकता है।


टेक्स जस्टिस आंदोलन ने सभी देशों और अधिकार-क्षेत्रों के लिए 
कंपनियों, ट्रस्टों और फाउंडेशनों लाभार्थी मालिकों के रजिस्टरों को 
बनाने और इन रजिस्टरों को सार्वजनिक करने के लिए वर्षों तक 
अभियान चलाया है। इस तरह के सार्वजनिक रजिस्टर से 
भ्रष्टाचारियों के लिए, कॉरपोरेट गोपनीयता के पीछे अपना धन 
छिपाना बहुत कठिन हो जाएगा। 


इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन समस्या अभी भी हल होने 
से बहुत दूर है। तेल, गैस और खनन उद्योगों के लिए एक्सट्रैक्टिव 
इंडस्ट्रीज ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव (EITI)  नामक वैश्विक पहल से, 
2020 तक इसकी सभी 50 देशों के लिए लाभार्थी स्वामित्व का 
सार्वजनिक रजिस्टर बनाना जरूरी हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम 
ने पहले ही अपना खुद का पंजीकरण रजिस्टर अपनाया है। 2018 
के मई में वहाँ एक कानून पारित किया गया जिसके मुताबिक इसके 
विदेशी क्षेत्रों - जिसमें केमैन द्वीप और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह 
जैसे विख्यात टैक्स हैवन शामिल हैं – को भविष्य में इन रजिस्टरों 
को अपनाना होगा। 


हालाँकि अन्य देश इसके पक्ष में नहीं है। उनमें संयुक्त राज्य 
अमेरिका भी शामिल है जो अब दुनिया के सबसे बड़े टैक्स हैवन 
में से एक है और उच्चस्तरीय गोपनीयता प्रदान करता है। संयुक्त 
राज्य अमेरिका ने सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमति व्यक्त की है 
कि उसके राज्यों को कंपनियों के बेनामी स्वामित्व को समाप्त 
करना चाहिए, लेकिन किसी भी अमेरिकी प्रशासन ने इसे 
जरूरी नहीं समझा है। ऐसे में उनके बीच उन लोगों को आकर्षित 
करने की प्रतिस्पर्धा जारी है जो अपनी धन-संपत्ति छिपाना चाहते 
हैं। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर के छोटे अधिकार-क्षेत्रों 
को अधिक खुलापन का विरोध करने के लिए राजनीतिक कवर 
मिलता है।


यूरोपीय संघ के देशों ने कंपनियों और ट्रस्टों के लाभार्थी 
मालिकों का रजिस्टर बनाने पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन 
रजिस्टर “जायज सरोकार” वाले लोगों के लिए सुलभ होंगे। 
यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर का व्यापक रूप से उपयोग किया 
जाता है लेकिन जानकारी के सत्यापन के लिए जरूरी संसाधनों 
की कमी और अनुपालन न करने पर प्रतिबंधों के न होने से 
उनकी गुणवत्ता कमजोर हो जाती है। 


“किसी के लिए भी बेनामी शेल कंपनी रखने 


के पीछे  कोई जायज तर्क  नहीं हो सकता” 


मो इब्राहिम 
निवेशक 
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ज्यादा पारदर श्िता की जरूरत 


पीएसआई समर्थित द इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर द रिफॉर्म ऑफ 
इंटरनेशनल कॉरपोरेट टैक्सेशन (ICRICT) ने हाल ही में एक 
वैश्विक एसेट रजिस्टर की व्यवहार्यता पर विचार करना शुरू 
किया है, जिसमें कंपनियों, ट्रस्टों और अन्य कानूनी माध्यमों 
के लाभार्थी स्वामित्व की जानकारी को वित्तीय प्रतिभूतियों, 
संपत्ति और अन्य परिसंपत्तियों के डेटा के साथ जोड़ा जा सके। 
इसके पीछे धारणा यह है कि इस तरह का वैश्विक रजिस्टर 
वित्तीय अपराध के खिलाफ उपयोगी हो सकता है और इससे 
संपत्ति पर उचित टैक्स लगाना भी संभव हो सकता है।


कामगारों और सामान्य नागरिकों के लिए टैक्स-व्यवस्था तब 
तक उचित या न्यायपूर्ण नहीं हो सकती है जब तक कि अमीर 
और कॉर्पोरेशन ये खुलासा करने के लिए बाध्य न हों कि 
उनके पास कितनी संपत्ति है और वे कहाँ हैं। कई कई देशों में 
कामगारों के लिए अपने घरों, कारों और यहाँ तक कि अपने 
कुत्तों के स्वामित्व का पंजीकृत करना आवश्यक है। अमीरों 
और ताकतवारों के लिए पारदर्शिता से बचना संभव नहीं 
होना चाहिए।


आगे और भी उपायों की जरूरत है। कंपनियों और 
ट्रस्टों को गोपनीय स्वामित्व की पेशकश करने वाले 
देश और अधिकार क्षेत्र विदेशी प्रणाली का एक 
महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उपयोग टैक्स से बचने 
के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भी भी किया जाता 
है। हालाँकि इसके लिए वे आमतौर पर अपना 
स्वामित्व छिपाने की बजाय अपने मुनाफे के साथ 
एकाउंट का हेर-फेर करते हैं। 


इसलिए, सरकारों को भी कॉर्पोरेशनों और सुपर-
अमीरों द्वारा अपने धन को को टैक्स हैवन में ले 
जाने से रोकने के लिए उपाय करने की जरूरत है 
(ब्रीफ 3 देखें - टैक्स हैवन्स के खिलाफ उपाय)।
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क्या होना चाहिए 


1.	ट्रेड यूनियनों को इस बात पर जोर देना चाहिए कि हर देश और अधिकार-क्षेत्र अपने यहाँ पंजीकृत सभी 
कंपनियों, ट्रस्टों और फाउंडेशनों के अंतिम लाभार्थी स्वामित्व का एक रजिस्टर रखना शुरू करे। इस 
रजिस्टर को विस्तृत होना चाहिए। इसकी सभी जानकारी अद्यतन और सत्यापित होनी चाहिए। साथ ही, 
उसे मुफ्त और सर्वसुलभ होना चाहिए। 


2.	कुछ देशों के लिए इसका मतलब यह होगा कि वे अपने मौजूदा रजिस्टर को जन-सुलभ करें या उसकी 
गुणवत्ता में सुधार करें। दसूरों के लिए इसका मतलब इस तरह का रजिस्टर तैयार करना होगा, जिसमें 
कंपनियों पर अपने अंतिम लाभार्थी स्वामित्व की पहचान जाहिर करने की कानूनी अनिवार्यता शामिल 
होगी। 


3.	ट्रेड यूनियनों को इस पर भी भी जोर देना चाहिए कि सरकारें राष्ट्रीय टैक्स प्राधिकरण को जरूरी 
संसाधन और राजनीतिक समर्थन प्रदान करें, जिनसे वह विदेशी टैक्स हैवन में अमीर नागरिकों द्वारा 
छिपाई संपत्ति के पीछे पद सकें  (ब्रीफ 3 और 6 देखें)। 
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टैक्स जस्टिस नेटवर्क  


विदेशी गोपनीयता प्रक्रिया पर टैक्स जस्टिस नेटवर्क  पृष्ठ  


यहाँ देखें : https://www.taxjustice.net/topics/
secrecy/the-mechanics-of-secrecy/  


और अधिक जानकारी 


वित्तीय पारदर्शिता गठबंधन 


स्वामित्व की गोपनीयता पीएस इस नागरिक समाज 
गथ्ब्नधन का अपना रिसोर्स पृष्ठ है। 


यहाँ देखें : https://financialtransparency.
org/issues/beneficial-ownership/


ICRICT


पब्लिक सर्वि सेज इंटरनेशनल के साथ-साथ नागरिक 
समाज समूहों द्वारा समर्थित अंतरराष्ट्रीय संस्था। इसने 
ग्लोबल एसेट रजिस्टर पर ब्रीफिग प्रकाशित किया है।  


यहाँ देखें : https://static1.squarespace.com/
static/5a0c602bf43b5594845abb81/t/
5c988368eef1a-
1538c2ae7eb/1553498989927/GAR.pdf
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पब्लिक सर्विसेज इंटरनेशनल एक वैश्विक ट्रेड यूनियन संघ है। यह 154 देशों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में 
काम कर रहे तकरीबन 30 मिलियन महिलाओं और पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। पीएसआई मानवाधिकार और 
सामाजिक न्याय का हिमायती है। यह गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के सर्वसुलभ किए जाने को बढ़वा देता है। पीएसई 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अनुसार तथा श्रम, नागरिक समाज और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। 


इसके  प्रकाशन में मदद करने के लिए हम फ़्रे डरिक एबर्ट स्टीफ़्टुं ग के प्रति 
आभार व्यक्त करते हैं :  
WWW.FESDC.ORG
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टैक्स न देने या उससे बच निकलने के लिए 
कॉर्पोरेशन और अमीर लोग अरबों डॉलर राशि 
टैक्स हैवन में जमा करते हैं। इससे कामगारों 


और उनके परिवारों के लिए स्कू ल, अस्पताल और 
अन्य आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च होने वाले 
राजस्व को नुकसान पहुंचता है। टैक्स हैवन असमानता 
बढ़ाते हैं, निजी क्षेत्रों में मजदूरी कम करते हैं और ट्रेड 
यूनियनों के लिए कॉर्पोरेशनों को जिम्मेवार बताने को 
कठिन बनाते हैं। ऐसा अनुमान है कि वैश्विक निजी 
संपत्ति का आठ प्रतिशत टैक्स हैवन में जमा है, जो 
वैश्विक आर थ्िक गतिविधि के दस प्रतिशत के बराबर है।


ट्रेड यूनियों को सरकारों से मांग करनी चाहिए 
कि वे:


•	 	 टैक्स हैवन को किए गए सभी पेमेंट पर उच्च 
टैक्स लगाएँ 


•	 	 टैक्स हैवन को खत्म करने के वैश्विक प्रयासों 
का समर्थन करें 


प्रमुख विंदु :


टैक्स हैवन के 


इस्तेमाल पर रोक 


समस्या : धन छिपाने के 
विदेशी ठिकाने 


ऐसा अनुमान है कि अमेरिकी कॉर्पोरेशनों, जिनमें 
कॉर्पोरेट जगत की टैक्स से बच निकलने वाली कुछ 
बड़ी कंपनियाँ शामिल हैं, ने अपना आधा से ज्यादा 
विदेशी मुनाफा टैक्स हैवंस में जमा कर रखा है।.1


कुछ टैक्स हेवन पूरी वित्तीय गोपनीयता मुहैया करते 
हैं, जिससे सुपर-अमीर अपनी धन-संपत्ति को खातों 
और नजरों से बचा ले जाते हैं। टैक्स-हेवन की 
गोपनीयता अत्यधिक भ्रष्टाचार और संगठित अपराध 
का भी अभिन्न हिस्सा है। इससे ऑफशोर अमीरों 
को अपनी जिम्मेदारियों से बचने और लोकतांत्रिक 
राजनीति में हस्तक्षेप के लिए अपने धन का 
इस्तेमाल करने में मदद मिलती है।


टैक्स हैवन की मौजूदगी एक साफ-सुथरी टैक्स 
व्यवस्था के लिए बुनियादी चुनौती है। कारण इससे 
कॉर्पोरेशनों और सुपर-अमीरों को अन्य लोगों के 
हितों की कीमत पर टैक्स से बच निकलने में मदद 
मिलती है। नतीजतन जरूरी सार्वजनिक सेवाओं को 
बनाए रखने के लिए कामगारों और अन्य नागरिकों 
को ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है। 


राजनीति और चुनावों को प्रभावित करने में “छिपे 
धन (डार्क  मनी)” की भूमिका के कारण, टैक्स-हेवन 
सिस्टम की गोपनीयता से खुद लोकतंत्र को ख़तरा 
पैदा होता है। उदाहरण के लिए, पैराडाइज पेपर्स ने 
यह खुलासा करने में मदद की कि अमेरिकी चुनाव 
को डोनाल्ड ट्रम्प के पक्ष में करने के लिए डॉलर-
अरबपति रॉबर्ट मिलर ने बरमूडा के टैक्स हैवन का 
किस तरह उपयोग किया। 


1 गेब्रियल जुककमैन, ड हिडेन वेल्थ ऑफ नेशंस, द स्कोर्ज ऑफ टकै्स हेवंस, स्लाइड 


प्रस्तुति, 2015 
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टैक्स हैवन एक देश या देश के भीतर खास क्षेत्र या राज्य हो 
सकता है। इसकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जो सभी जगह के 
लिए लागू होती हो। लेकिन विदेश से आय पर कम या शून्य 
टैक्स, इसकी टैक्स व्यवस्था के बदले में इसमें वास्तविक आर थ्िक 
गतिविधि के लिए बहुत कम या कोई आवश्यकता नहीं और 
अक्सर, अमूमन अभेद्य गोपनीयता – टैक्स हैवन की कुछ 
सामान्य खासियातें हैं। उदाहरण के लिए, कई टैक्स हैवन में 
कंपनियों को अपने खाते या मालिकों के नाम जाहिर नहीं 
करने पड़ते हैं। 


टैक्स हैवन के विभिन्न स्वरूप और आकार हैं। धन और संपत्ति 
“सिक” टैक्स हैवन में जमा किए जाते हैं, जो प्राय: ब्रिटिश वर्जिन 
द्वीप (बीवीआई) और केमैन द्वीप जैसे छोटे द्वीप होते हैं। वहाँ 
धन-संपत्ति केवल कागज पर रहती है। गोपनीयता के कारण 
उन्हें लोगों की नजरों में आने से बचने में मदद मिलती है। 
हालाँकि मीडिया अक्सर इन टैक्स हैवन्स पर ध्यान कें द्रित 
करता है। लेकिन वे दरअसल उस विशाल वैश्विक नेटवर्क  में 
विदु-भर हैं जिसका इस्तेमाल धन-संपत्ति को ओनशोर से 
ऑफशोर करने के लिए किया जाता है। इसमें दुनिया के वित्तीय 
कें द्र भी शामिल हैं। ऑफशोर वित्त की अवधारणा का आशय 
व्यवसायिक गतिविधि के विभिन्न तत्वों को या तो वास्तविक 
रूप में, या कानूनी और दिखावे के लिए किसी अन्य अधिकार-
क्षेत्र (ज्यूरिसडिकशन) में स्थानांतरण से है। व्यवसाय जिस 
अधिकार-क्षेत्र में चल रहा होता है, वहाँ के टैक्स नियमों और 
जिम्मेदारियों से बचने के इरादे से ऐसा किया जाता है। 


“वाहक (कंडुइट)” टैक्स हैवन, “सिक” टैक्स हैवन के धन को 
किसी तीसरे देश/ठिकाने में ले जाने के जरिया का काम करते 
हैं। प्राय: ये छोटे देश होते हैं जो अपने घरेलू बाजारों में कंपनियों 
से टैक्स वसूलते हैं। जबकि अपने माध्यम से स्थानांतरित होने 
वाले कॉर्पोरेट आय पर कई तरह के टैक्स ब्रेक की पेशकश करते 
हैं। नीदरलैंड, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, लक्जमबर्ग, सिगापुर 
और अन्य कई समान भूमिका निभाने वाले देश बहुराष्ट्रीय 
कंपनियों के लिए बड़े “वाहक” टैक्स हैवन हैं। कुछ अमेरिकी 
राज्य (विशेष रूप से डेला-वेयर) संयुक्त राज्य अमेरिका के 
भीतर टैक्स हैवन के रूप में कार्य करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा 
कोष के शोधकर्ताओं ने हाल ही में निष्कर्ष निकाला है कि 


टैक्स हैवन कैसे काम करते हैं 


दुनिया भर में लगभग 40 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वास्तव 
में “फें टम” निवेश है जो इन टैक्स हैवन के माध्यम से एक देश 
से दूसरे देश में किया गया है।


ऑफशोर व्यवस्था की शुरुआत करने वाला यूनाइटेड किंगडम 
अपने आप में एक अलग उदाहरण है। इसके क्राउन डिपेंडेंसी 
(जर्सी सहित) और ओवरसीज़ टेरिटरी (बीवीआई, केमैन 
आइलैंड्स और बरमूडा सहित) इसके वैश्विक वित्तीय कें द्र लंदन 
शहर के सेटेलाइट का काम करते हैं। उनका इस्तेमाल धन-
संपत्ति के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। टैक्स जस्टिस 
नेटवर्क  ने माना है कि दुनिया भर में कॉर्पोरेट टैक्स बचाव को 
सह देने के पीछे यूनाइटेड किंगडम का का सबसे बड़ा हाथ है। 


स्विटजरलैंड जैसे कुछ अपवादों को छोड़ दें तो किसी देश या क्षेत्र 
के टैक्स हैवन होने से वहाँ ज्यादा नौकरियाँ पैदा नहीं होती हैं 
क्योंकि उत्पादन, बिक्री या सेवाएं प्रदान करने का असल काम 
कहीं अन्यत्र किया जाता है। कॉर्पोरेशन और सुपर-अमीर, जो 
टैक्स हैवन के मुख्य लाभार्थी होते हैं, वहाँ शायद ही मिल सकते 
हैं। टैक्स हैवन में स्थित उनकी सहायक कंपनियों में “आर थ्िक 
गतिविधि” के स्थानीय नियमों को पालन करने के नाम पर 
कभी-कभी मुट्ठी भर कर्मचारी हो सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसी 
कंपनियों की मौजूदगी कागजी ही रहती है। 


इस बात के प्रमाण हैं कि आयरलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों 
में भी टैक्स-हैवन बिजनेस मॉडल का शुद्ध प्रभाव उनकी 
अर्थव्यवस्था और राजनीति को बिगाड़ कर उन्हें नुकसान 
पहुंचाने के रूप में पड़ सकता है। वित्तीय मसलों के पत्रकार निक 
शेकसों ने अपनी पुस्तक द फाइनेन्स कर्स में दिखाया है कि 
कैसे “आयरलैंड की आर थ्िक वृद्धि का इसके लंबे समय से टैक्स 
हैवन बने रहने से कोई संबंध नहीं है”। 
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बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने मुनाफे को टैक्स हैवन में 
स्थानांतरित करने के लिए एकाउंट चालों का उपयोग कर 
सकती हैं। मिसाल के लिए, वे उन देशों में अपने टैक्स 
बिलों को कम कर सकती हैं  जहाँ वे वास्तव में मुनाफा 
कमाती हैं  (ब्रीफ 1 देखें : बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एकल 
कंपनी मानते हुए उनकी टेक्सिं ग)। इस प्रकार के लेनदेन 
आमतौर पर अपारदर्शी होते हैं , क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों 
को अपने बारे में अधिक जानकारी देने की आवश्यकता 
नहीं होती है। लेकिन वे वास्तव में छिपे नहीं होते हैं। 
उदाहरण के लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमतौर पर 
अपनी सहायक कंपनियों को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता 
होती है, जिनमें टैक्स हैवन में स्थित कंपनियाँ भी शामिल 
हैं। लेकिन उनमें से हरेक में होने वाले मुनाफे के बारे में 
उन्हें नहीं बताना पड़ता है (ब्रीफ 5 देखें : देश-दर-देश 
सार्वजनिक रिपोर्टिं ग)।


कई देशों में इस तरह के लेनदेन को रोकने के लिए टैक्स-
हैवन विरोधी नियम हैं। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 
लिए काम करने वाले बड़े  वकीलों और एकाउंटेंटों की फौज 
और टैक्स नियमों की उनकी जटिल व्याख्याओं के सामने, 
आम तौर पर सीमित संसाधनों वाले टैक्स प्राधिकरण के 
लिए हर लेन-देन को चुनौती देना कठिन हो जाता है (ब्रीफ 
3 देखें : टैक्स प्राधिकरण को को मजबूत करना)।


बड़े टैक्स केसों को सुलझाने में सालों लग जाते हैं  और यदि 
संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनी ने लड़ने का फैसला ले लिया तो 
मामला अंतत: अदालत तक जा सकता है। इन कठिनाइयों 
के साथ-साथ कई सरकारें (कम-से-कम हाल-फिलहाल 
तक) टैक्स बचाव के पीछे पड़ने की बजाय कॉर्पोरेट व्यापार 


को आकर्षि त करने को ज्यादा तरजीह देती रही हैं। 
इसके कारण समस्या और भी विकट रूप लेती चली 
गई। 


टैक्स हेवन्स के और भी तरह के इस्तेमाल के लिए 
गोपनीयता महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, भ्रष्ट फंडों 
के एक ठिकाने के रूप में, संगठित अपराध और सुपर-
अमीरों द्वारा टैक्स की चोरी। जैसा कि पनामा पेपर्स 
जैसे मीडिया रिपोर्ट ने जाहिर किया। बेनामी कंपनियाँ 
(जिनके अंतिम मालिकों के नाम सार्वजनिक नहीं 
किए जाते हैं) बड़े  पैमाने के भ्रष्टाचार योजनाओं का 
मानक घटक हैं। उनका उपयोग भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा 
अपनी अनुचित आमदनी और कुछ कॉर्पोरेशनों द्वारा 
रिश्वत के भुगतान को छिपाने के लिए किया जाता है। 


कॉर्पोरेट रिश्वत हर हाल में कामगारों के लिए बुरा है। 
भले ही इससे निवेशकों से अनुबंध मिलता हो। कारण 
यह सरकरी अधिकारियों को जनता की बजाय निजी 
स्वार्थों की पूर्ति  में लगाता है, कानूनी प्रणाली को 
कमजोर करता है और रिश्वत की भरपाई हेतु 
कॉर्पोरेशनों को अपनी सेवाओं के लिए अधिक राशि 
वसूल करने की ओर प्रवृत करता है। 


टैक्स हैवन्स : एक 
फलता-फूलता व्यवसाय 
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•	 कॉर्पोरेशन और और सुपर-अमीर टैक्स अदायगी के अपने दायित्व से 
बचने के लिए टैक्स हैवन का इस्तेमाल करते है ं। इससे राष्ट्रों के राजस्व 
को घाटा होता है। नतीजतन कामगारों और उनके परिवारों के लिए जरूरी 
सार्वजनिक सेवाओं को नुकसान पहुंचता है।  


•	 टैक्स हैवन टैक्स प्रणाली को अन्यायपूर्ण बनाते है ं। उनकी गोपनीयता के 
चलते आय को छिपाना आसान हो जाता है और परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार 
और संगठित अपराध को बढ़ावा मिलता है। 


•	 कॉर्पोरेशन मुनाफे को टैक्स हैवन में जमा कर लेते है ं और उसके बाद 
कामगारों से वे यह कह सकते है ं कि वेतन या मजदूरी बढ़ाने के लिए उनके 
पास रकम नहीं है। 


टैक्स हैवन के इस्तेमाल को रोकना कामगारों
के लिए क्यों मायने रखता है 
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अब तक की प्रगति 


टैक्स हैवन की समस्या दशकों से बढ़ती चली आई है। 1998 
के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोध के चलते ओईसीडी 
द्वारा इसे दूर करने के प्रयास अप्रभावी सिद्ध हुए। 


2013-2016 के बीच ओईसीडी की तथाकथित बेप्स (बेस 
इरोजन एंड प्रोफिट शिफ्टिंग) परियोजना के दौरान के उंसके 
नवीनतम प्रयासों का सरकारों को एक जुट करने में कुछ 
प्रभाव पड़ सकते हैं। हालाँकि बेप्स के प्रावधान इतने जटिल हैं 
(नए दिशा-निर्देशों के सैकड़ों पृष्ठ समेत) कि उन्हें लागू करना 
अक्सर मुश्किल-भरा  होता है। उनके बारे में यह भी माना 
जाता है कि वे टैक्स बचाव की व्यवस्थागत समस्याओं की जड़ 
तक नहीं पहुंचे (परिचयात्मक ब्रीफ देखें : कॉर्पोरेट टैक्स-
व्यवस्था में गहरे सुधार की आवश्यकता क्यों है)। 


बेप्स प्रक्रिया के दौरान सहमत हुए समाधानों पर भरोसा न 
करते हुए कुछ देशों ने अपनी तरफ से पहल की है। यूनाइटेड 
किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में “डाइवर्टेड प्रॉफिट 
टैक्स” शुरू किया है। इसका उद्देश्य कॉर्पोरेशनों को टैक्स 
हैवन्स में मुनाफा जमा करने से रोकना है। 2020 की 
शुरुआत से नीदरलैंड ने दूसरे टैक्स हैवन में कॉर्पोरेशनों के 
भुगतान पर टैक्स की दर को बढ़ाने की योजना बनाई है।  
विडंबना यह है कि इसके साथ-साथ इनमें से कुछ देश अपनी 
निम्न-टैक्स नीतियों को बरकरार रखने की भी कोशिश कर 
रहे हैं। नीदरलैंड की ही बात करें तो यह दुनिया के सबसे बड़े 
कॉर्पोरेट टैक्स हेवन में से एक है। यूनाइटेड किंगडम ने अपने 
डिपेंडेंसिज और प्रांतों द्वारा ऑफशोर टैक्स-हैवन सिस्टम में 
निभाई जाने वाली बड़ी भूमिका पर अंकुश लगाने में सुस्त 
कदमी दिखाई है।  


सरकारों के बीच टैक्स संबंधी जानकारी के स्वत: आदान-
प्रदान में प्रगति हुई है। इससे टैक्स प्राधिकरणों को अपने 
नागरिकों द्वारा टैक्स हैवन समेत विदेशों में जमा की गई धन-
संपत्ति का पता लगाने में मदद मिलती है (ब्रीफ 6 देखें)। कुछ 
राष्ट्रों ने कंपनियों के लिए अंतिम वास्तविक लाभार्थी मालिकों 
(जो उनके असल मालिक हैं) के नाम को सार्वजनिक रजिस्टर 
में दर्ज किए जाने की आवश्यकता की भी पहल की है। हालाँकि 
अभी तक किसी भी टैक्स हेवन ने ऐसा नहीं किया है (ब्रीफ 7 
देखें : कंपनियों, ट्रस्टों और फाउंडेशनों के लाभार्थी मालिकों 
के नाम सार्वजनिक करना)।


यूरोपीय संघ की तरह और भी कई देशों के पास टैक्स हैवन 
के ब्लैक लिस्ट है। लेकिन इस प्रकार की लिस्ट राजनीति-
प्रेरित और अप्रभावी होती है। टैक्स-हेवेन के ब्लैक लिस्ट 
मजबूत और वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, तभी राजनीति-प्रेरित 
बेतुकेपन से बचा जा सकता है। 


उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ की ब्लैक लिस्ट में 2019 के 
मध्य तक केवल 12 देश या प्रांत शामिल थे। उसमें उसके 
अपने टैक्स हैवन राज्य और प्रमुख कैरीबियाई टैक्स हैवन 
के नामों को छोड़ दिया गया। कैरीबियाई टैक्स हैवन 
कमजोर और सुस्त सुधारों के कारण शामिल नहीं किए 
गए, जिनके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए मुनाफे को 
ऑफशोर पहुंचाना थोड़ा अधिक जटिल हो जाता है। लेकिन 
इससे कंपनियों को ऐसा करने से पूरी तरह से नहीं रोका 
जा सकता। 


कई टैक्स हैवन को यह पता है कि वे सुधारों का एकबारगी 
विरोध नहीं कर सकते हैं। इसलिए भविष्य में जितना 
संभव हो सकेगा उतना बदलाव लाने का दावा करना 
उनकी नई रणनीति हो चली है। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड 
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किंगडम के कुछ ऑफशोर प्रांत, कंपनियों के अंतिम मालिकों 
का सार्वजनिक रजिस्टर तैयार करने के लिए राजी हो गए हैं। 
लेकिन 2023 से। इस बीच, दुनिया भर में सार्वजनिक टैक्स 
राजस्व को नुकसान होता रहेगा। 


2019 में ओईसीडी आगे के सुधारों पर विचार कर रहा था, 
जिससे वैश्विक स्तर पर न्यूनतम प्रभावी टैक्स नियत किया 
जा सके। इसका मतलब यह होगा कि अगर एक क्षेत्राधिकार 
में कॉर्पोरेट मुनाफे पर बहुत कम दर या शून्य टैक्स लगाया 
जाता है, तो दूसरा उस पर न्यूनतम दर तक टैक्स लगा सकता 
है। बीवीआई और केमैन द्वीप जैसे क्षेत्रों में शून्य-टैक्स हेवन 
वाले व्यापार मॉडल के लिए एक वैश्विक न्यूनतम टैक्स-दर 
खतरा भरा हो सकता है। हालाँकि लक्जमबर्ग जैसे कम-टैक्स 
क्षेत्राधिकार अपनी दरों को न्यूनतम तक बढ़ा सकते हैं।


एक वैश्विक न्यूनतम प्रभावी टैक्स दर सामान्य रूप से टैक्स-
बचाव और अत्यंत कम टैक्स व्यवस्था के खिलाफ बहुत 
शक्तिशाली हथियार हो सकता है। लेकिन कमजोर रूप से 
डिज़ाइन किए जाने पर इससे कोई बड़ा फर्क  नहीं पड़ेगा। 
उदाहरण के लिए, यदि न्यूनतम दर बहुत कम हो या इसके 


तहत कई छूट हों, तो वह ज्यादा टैक्स रकम हासिल करने 
में विफल हो सकती है। यही नहीं, जिन देशों में टैक्स की 
दर इससे ज्यादा होगी वहाँ यह उस दर को नीचे ही ले 
आएगी। इसका मतलब यह होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ 
भले ही शून्य टैक्स का भुगतान नहीं कर पाएँगी, लेकिन 
अंतत: कुल मिलाकर वे अभी जितना टैक्स देती हैं उससे 
अधिक भी भुगतान नहीं करेंगी। इसलिए न्यूनतम टैक्स 
योजना के ठीक से काम करने के लिए उसका कार्य-विवरण 
काफी मायने रखता है। यहाँ तक कि यदि एक न्यूनतम 
टैक्स दर लागू कर भी दी जाती है, तो उसके कार्यान्वयन 
को लेकर लंबे समय तक राजनीतिक लड़ाई छिड़ सकती 
है। कारण कुछ कॉर्पोरेशन इससे बच निकलने की कोशिश 
कर सकते हैं। 


12
यूरोपीय संघ के टैक्स-हैवन ब्लैक 


लिस्ट में अधिकार-क्षेत्रों की संख्या 


64
टैक्स जस्टिस नेटवर्क्स की 


कॉरपोरेट टैक्स-हैवेन सूची में 


अधिकार-क्षेत्रों की संख्या 
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यूनियन की पहल 
एक्सॉन, टैक्स और सामूहिक मोल-तोल 


एक्सॉनमोबिल और यूजीएल/सीआईएमआईसी ने 2017 में 
ऑस्ट्रेलियाई गैस वर्कर्स  के एक समूह के वेतन में 40% तक की 
कटौती की। इसके साथ ही, काम की शर्तों और भत्तों में कटौती करते 
हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल भी दिया।


नतीजतन लगभग 700 दिनों तक का लंबा हड़ताल चला। इसमें 
शामिल यूनियनों और श्रमिकों ने कंपनियों के टकै्स व्यवहार को 
अपने धरने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया।


उन लोगों ने इस दिग्गज गैस कंपनी द्वारा अरबों डॉलर की टकै्स 
चोरी की हकीकत को सामने लाया। इसने ऑस्ट्रेलियाई सरकार 
पर रिसोर्स कंपनियों की टकै्सिंग बढ़ाने के लिए दबाव डालने में 
प्रमुख भूमिका निभाई। इससे सार्वजनिक राजस्व में 4 अरब 
अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त इजाफा होगा। आगे और भी रकम 
आएगी। 


यूनियनों को सरकार को कॉरपोरेट टकै्स बचाव की सीनेट जांच को 
फिर से शुरू करनेके लिए राजी करने में सफलता मिली। 
एक्सॉनमोबिल को यह भी स्वीकार करने के लिए मजबूर होना 
पड़ा कि उसका स्वामित्व नीदरलैंड स्थित एक शेल कंपनी के पास 
है, खुद जिसका स्वामित्व प्रसिद्ध टकै्स हेवन बहामा के किसी दूसरे 
कंपनी के पास है।


दुनिया भर में इस मुद्दे को उठाने के द्वारा उनके संघर्ष को अन्य 
यूनियनों और श्रमिकों से समर्थन, एकजुटता और कवरेज मिला। 
इनसे कंपनी पर दबाव बढ़ा।


उनमें शामिल ट्रॉय कार्टर नामक एक कर्मचारी ने कहा: 


“कंपनी ने हमारे वेतन में भारी कटौती कर दी – लेकिन 
जब हमने अपने योनियाँ के माध्यम से जांच-पड़ताल की तो 
पता चला कि कंपनी के खजाने से करोड़ों की राशि टैक्स 
हैवन में पहुंचाई जा रही है। ये संघर्ष साफ तौर पर जुड़े  हुए 
हैं”।   


2019 के जुलाई में शामिल यूनियन, अंतत: यूनियन-स्वीकृत समझौते 
पर कंपनियों को फिर से बातचीत के लिए राजी करने में कामयाब रहे। 


यूनियनों ने टकै्स दृष्टिकोण को इस औद्योगिक अभियान का एक 
महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बनाया, इसके बारे में और अधिक जानकारी के 
लिए यह रिपोर्ट देखें : “क्या एक्सॉन आस्ट्रेलिया में उचित टकै्स चुका 
रहा है”? 
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क्या होना चाहिए 


कई देशों में पहले से ही टैक्स हेवन विरोधी नियम हैं, लेकिन इन नियमों ने आमतौर पर टैक्स प्राधिकरण 
के ऊपर यह ज़िम्मेदारी डाल दी है कि कॉर्पोरेट मुनाफे को ऑफशोर (कहीं दूसरी जगह) जमा किया जा रहा 
है, उसे प्राधिकरण ही साबित करे, जो कि बहुत मुश्किल हो सकता है।


टैक्स हैवन में किए जाने वाले सभी भुगतानों पर अपने-आप लागू होने वाले नियम (जब तक कि टैक्स देने 
वाला यह साबित नहीं कर देता कि दूसरे छोर पर टैक्स जमा किया गया है) ही ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। इस 
तरह के नियमों को अब ओईसीडी या मुख्यधारा के आईएमएफ जैसे संस्थानों द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा 
है।


1.	ट्रेड यूनियनों को अपनी सरकारों से मांग करनी चाहिए कि वे: 


•	टैक्स हैवन को किए जाने वाले सभी भुगतानों पर स्वत: उच्च दर लगा दें। इससे धन-संपत्ति को 
टैक्स हैवन में जमा करने से कोई फायदा नहीं होगा। 


•	कॉर्पोरेशनों पर अपने टैक्स बिलों से ऐसे खर्चे (जैसे ब्याज भुगतान, रॉयल्टी या शुल्क) को काटने 
पर रोक लगाएँ जो टैक्स हेवन में संबंधित कंपनियों को भुगतान के लिए किए जाते हैं।


•	उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएँ जो सार्वजनिक खरीद अनुबंधों की बोली लगाने के लिए टैक्स 
हैवन्स का उपयोग करती हैं। या, कम-से-कम वे अनुबंध देने वाले देश में कंपनियों के लिए 
सरकारी खरीद से होने वाले सभी मुनाफे को दर्ज करना और उनकी टैक्सिं ग को जरूरी कर दें। 


•	इस बात पर जोर दें कि दुनिया भर की सभी सरकारें, दूसरे देशों में अपने नागरिकों की जमा 
धन-संपत्ति की स्वत: जानकारी प्राप्त करें; ऐसे बहुत ही गरीब देश, जो जानकारी प्रदान करने में 
असमर्थ हो सकते हैं, उन्हें कुछ समय के लिए छूट दी जानी चाहिए। 


•	इस बात पर जोर दें कि सभी देश और प्रांत, कंपनियों और ऐसे अन्य कॉरपोरेट माध्यमों (जैसे कि 
ट्रस्ट) के अंतिम लाभार्थी मालिकों का अद्यतन और व्यापक सार्वजनिक रजिस्टर तैयार करें, 
जिनका धन-संपत्ति को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।


•	अपने टैक्स प्राधिकरण को पर्याप्त संसाधन और राजनीतिक सहायता प्रदान करें।
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युगांडा : टैक्स हैवन लिक का खुलासा


युगांडा के यूनियनों ने लंबे समय से सार्वजनिक सेवाओं के विदेशी कॉर्पोरेशनों के हाथों निजीकरण और टैक्स 
धोखाधड़ी के सार्वजनिक राजस्व पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभावों का विरोध किया है। पीएसआई के सहयोग से शोध 
कर सदस्य मुद्दों के बीच के लिंक को सामने लाने और पहल करने में सक्षम हो सके।


‘वर्किं ग विथ फाइनेंस’ नामक पत्रकार प्रशिक्षण संगठन के साथ किए गए शोध से यह पता चला है कि ब्रिटेन की निजी 
इक्विटी फर्म एक्टिस ने युगांडा की निजीकृत बिजली सेवा उमीम में अपने निवेश के लिए मॉरीशस के ऑफशोर टैक्स 
हेवन की होल्डिं ग कंपनियों का इस्तेमाल किया। मॉरीशस में प्रभावी कॉर्पोरेट टैक्स-दर 3% है जबकि युगांडा में यह 
30% है। एक्टिस कभी यूनाइटेड किंगडम कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (सीडीसी) का हिस्सा था, जो ब्रिटेन के 
अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग की विवादास्पद निवेश शाखा है। सीडीसी ने अक्सर ब्रिटिश कॉर्पोरेट हितों को फायदा 
पहुंचाने के लिए निजीकरण को प्रोत्साहित किया।  


उमीम के साथ संलग्न होने के लिए एक्टिस को 100 मिलियन डॉलर से अधिका का भारी मुनाफा हुआ। इस बात की 
प्रबल संभावना है कि युगांडा में उस मुनाफे के अच्छे -खासे हिस्से पर टैक्स नहीं लिया गया होगा, जहाँ वास्तव में 
मुनाफा हुआ। बल्कि उस पर मॉरीशस में टैक्स लिया गया। इसका मतलब युगांडा के सार्वजनिक राजस्व को 38 
मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान होना हो सकता है जो उसके स्वास्थ्य बजट का 6% है। 


इस मुद्दे को उठाने के लिए युगांडा के टैक्स प्राधिकरण से संपर्क  किए जाने के बाद सरकार ने एक्टिस के टैक्स मामलों 
की फिर से जांच शुरू की। निजीकरण और टैक्स धोखाधड़ी के बीच के जुड़ाव के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए 
पीएसआई की रिपोर्ट देखें : प्राइवेट प्रोफिट्स एंड द पब्लिक पर्स (निजी मुनाफा और सार्वजनिक कोष)


“OVERSIGHT OF MULTINATIONALS’ 
TAXES BY THE WHOLE OF SOCIETY 


WILL NEVER REPLACE THE WORK 
OF TAX INSPECTORS. RATHER IT 
HELPS THEM HAVE THE SUPPORT, 


RESOURCES AND LEGISLATION 
THEY NEED TO DO THEIR JOB, 


PARTICULARLY IN A CONTEXT OF 
STAFFING CUTS.”


यूनियन की पहल 
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टैक्स जस्टिस नेटवर्क  


टैक्स जस्टिस नेटवर्क  (टीजेएन) एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय 
नेटवर्क  है, जो टैक्स हैवन की भूमिका समेत अंतरराष्ट्रीय टैक्स 
और वित्तीय विनियमन के क्षेत्र में शोध, विश्लेषण और 
एडवोकेसी पर कें द्रित है, जिसमें कर की भूमिका भी शामिल 
है। उनकी वेबसाइट पर नागरिक समाज को ध्यान में रखते 
हुए टैक्स जस्टिस की लड़ाई पर नए शोध और नियमित खबरें 
प्रकाशित होती हैं समाचार प्रदान करती है, जो नागरिक 
समाज द्वारा उपयोग के लिए अनुकूलित है।


वेबसाइट : www.taxjustice.net


और अधिक जानकारी 


CICTAR


ऑफशोर टैक्स बचाव के केस स्टडीज के लिए देखें, सेंटर फॉर इन्टरनेशनल 
कॉर्पोरेट टैक्स एकाउंटेबेलिटी एंड रिसर्च।


CICTAR एक ट्रेड यूनियन समर थ्ित वैश्विक शोध कें द्र है जो कॉर्पोरेट टैक्स 
बचाव विषयक शोध प्रकाशित करता है, जिससे कामगारों और अन्य 
नागरिकों को यह समझने में मदद मिल सके कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 
टैक्स व्यवहार उनके कामकाजी जीवन और समाज को कैसे प्रभावित करते 
हैं।


यदि आपको लगता है कि आपका कॉर्पोरेट अभियान टैक्स दृष्टिकोण से 
लाभान्वित हो सकता है या आपके टैक्स अभियान को कॉर्पोरेट उदाहरणों 
की आवश्यकता है, तो संपर्क  करें:


jason.ward@cictar.org


वेबसाइट www.cictar.org
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45 AVENUE VOLTAIRE, BP 9
01211 FERNEY-VOLTAIRE  
CEDEX, FRANCE


TEL: +33 4 50 40 64 64
E-MAIL: PSI@WORLD-PSI.ORG


WWW.PUBLICSERVICES.INTERNATIONAL


पब्लिक सर्विसेज इंटरनेशनल एक वैश्विक ट्रेड यूनियन संघ है। यह 154 देशों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में 
काम कर रहे तकरीबन 30 मिलियन महिलाओं और पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। पीएसआई मानवाधिकार और 
सामाजिक न्याय का हिमायती है। यह गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के सर्वसुलभ किए जाने को बढ़वा देता है। पीएसई 
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अनुसार तथा श्रम, नागरिक समाज और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। 


इसके  प्रकाशन में मदद करने के लिए हम फ़्रे डरिक एबर्ट स्टीफ़्टुं ग के प्रति 
आभार व्यक्त करते हैं  : 
WWW.FESDC.ORG





